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भूमिका 


डद्योगपतियों की योजना ने, जिसका पुरा नाम “सारतवषे की आर्थिक 
उन्नति के लिये एक योजना” है, इस देश के आर्थिक इतिहास में एक नया 
अध्याय जोड़ दिया है और आर्थिक योजना सम्बंधी विधेचन और विचारों 
को एक क्रियात्मक ओर वास्तविक रूप दे दिया है। यह 'योजना” केवल <£ 
पृष्ठ की एक पुस्तक है; पर यह इतने तात्विक महत्व की है कि यह आर्थिक रंग- 
स्थल में सब प्रथम स्थान अहण कर चुकी हे। इसके प्रशंसक तथा आल्तो- 
चक, दोनों ही ने इसका काफी अध्ययन किया हे । इसके लेखकों ने इसका 
प्रथम भाग इस आशा में प्रकाशित किया था कवि यह निर्माणकारक आलोचना 
उत्साहित करेगी ओर इस प्रकार को कार्य-प्रणाली से जन-खाधारण की दिलचस्पी 
बढ़ायेगी । वास्तव में इस आशा की इन दोनों दिशाओं मे बहुत बडे अंश में 
पूर्ति हो चुकी है । 

अतः एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने मे जो कि इस योजना प्र 
विवेचनातव्मक, आलोचनात्मक, निर्माणकारक एवं निष्पक्ष दृष्टि से श्रकाश डाले, 
किसी प्रकार की क्षमायाचना की आवश्यकता नहीं । अस्तुत पुस्तक चार उद्देश्यों 
को लेकर लिखी गई है। इसका प्रथम उद्देश्य है इस महत्वपूर्ण पुस्तक का 
सरत्न और सीधे तरीके से विवेचन करना । पर यह उद्देश्य मेरे प्रमुख उद्देश्य 
के-- जो कि योजना की निष्पक्ष दृष्टि से आज्लोचना करना है--अंतर्गंत हे । 
मेरा तीसरा उद्देश्य, जो दूसरे उद्देश्य के साथ जाता है, इसके लेखकों को उन 
बातों, विचारों एवं नीतियों के लिये श्रेय देवा जो आर्थिक इष्टिकोण से ठीक 
और लाभदायक है । अंत मे, मैंने इस महत्वपूर्ण योजना के दोहराने ओर डसर्में 
परिवतेन करने के लिये निर्माणकारी प्रस्ताव उपस्थित किये हैं; बिना इसके मेरे 
आल्तोचनाव्मक विचार निमू लय रहते । 

अतः मैं स्वयं को इस योजना का आत्लोचक तथा प्रशंसक, दोनों ही कह 
सकता हूँ । मेरी यह सच्ची अभिलाषा है कि इस योजना में परिवतन किये जायें 


( २ ) 


और इसका क्षेत्र बढ़ाया जावे । पर, वर्तमान राजनीतिक अवस्था को इृष्टि 
में रखते हुए में इस योजना के, इसी द्वाल्षत में, कायरूप में रक्‍्ले जाने के 
लिये चिंतित हूँ । 

मैं अपने मित्र, मि० आर० चौ० मूर्ति, बम्बई के पत्र कामस 
-( (0७४४४7७/८७ ) के विद्वान सम्पादक, जिनके सुप्रसिद्ध साप्ताहिक में मैंने इस 
विषय प्र कई लेख लिखे थे, का बहुत आभारी हूँ । में प्रोफ़ेसर सुधीर कुमार 
रुद्र, एम० ए० (कैन्टब), यू० पी० सरकार के आर्थिक-परामर्शदाता, का भी 
ऋणगणी हूँ क्योंकि वे पग-पण पर मेरी सराहना करते रहे हैं ओर मुझे उत्तरोत्तर 
उत्साहित करते रहे हैं । 
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अध्याय १ 
उद्योगपतियों की योजना का महत्व 


सन्‌ १६४४ के प्रारम्भ ने इस देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने--- 
जिनके नाम सर्‌ पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्री जे० आर० डी० ताता, श्री जी० 
डी० विड़ला, सर्‌ आरदेशीर दलाल, सर्‌ श्री राम, भ्री कस्तूरभाई लाल भाई, भरी 
ए०डी० शराफ ओर डाक्टर जॉन मथाई हैं--भारतवर्ष के लिये एक आर्थिक 
योजना तैयार की | इस पुस्तक का नाम है “भारतवर्ष की आर्थिक उन्नति 
के लिये एक योजना |” इस पुस्तक का प्रकाशन हमारे देश के लिये 
वतंमान काल की सबसे प्रधुख आर्थिक घटना है। भारतवर्ष के लिये तैयार की 
जाने वाली यह सबसे पहली योजना है ओर इस कारण इसकी ओर श्रथशात्तियो, 
राजनी तिज्चों, व्यापारियों, सरकार एवं साधारण जनता का काफी ध्यान गया 
है। गत महीनों में इस योजना पर पूरी तरह से प्रकाश डालने मे, उसकी 
ग्रशसा करने मे एव उसके दोष खोज निकालने मे देश के प्रमुख आर्थिक पत्रों 
ने जी जान से चेष्टा की है ओर जन-प्रिय साधारण दैनिक, साप्ताहिक एवं 
मासिक पत्रों ने उनका पूरी तरह से अनुगमन किया है। 

जब से रूस ने योजनाओं के द्वारा अपनी आर्थिक अ्रवस्था मे आश्चये- 
जनक उन्नति की, योर्प के फासिस्ट राष्ट्रों ने योजना के बूते पर श्रपनी शक्ति 
में बहुत परिवर्तन कर लिया और पूँजीवादी देशो ने मज़बूर होकर, पर रुक- 
रुक कर, योजनात्मक दिशा में क़ृदम बढ़ाना आरम्भ किया, तभी से योजनाएं 
भारतवासियो के दिमाग़ में चक्र काठ रही हैं | इस दिशा में कार्यात्मक काम 
सबसे पहले कांग्रेस ने किया ओर प० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
योजना-समिति की नियुक्ति की | पर इस समिति के उपयोगी जीवन का देश की 
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राजनीतिक प्रगति ने अत कर दिया, जो कि बच्चा-बच्चा जानता है। भारत- 
वर्ष के प्रसिद्ध योजना के हिमायती सर्‌ एम० विश्वेश्वारैया हैं जिन्होंने 
वृद्धावस्था के होते हुए भी, अपने लेखो और पुस्तकों द्वारा ओर अखिल- 
भारतवर्षीय-उद्योगपति-संघ की स्थापना कर, योजना की समस्या को वतुमान 
आशिक वादविवाद में सबसे आमे रक्‍खा है | उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है 
“उद्योगों के द्वारा समृद्धि? जिसमे उन्होंने औद्योगिक योजना को एक क्रिया- 
त्मक रूप में उपस्थित किया है | भारत-सरकार ने अपनी निद्रा हाल ही में 
त्यागी है और उन्होंने इस दिशा में जो कुछु भी काम अब तक किये हैं वे सब 
अभाग्यवश अध-कचरे और सकोरण हैं। इसका एक प्रमाण तो यही है कि 
उन्होंने आर्थिक-यंत्र के सब महत्वपूर्ण पुर्जों को छोड़ कर, सबसे पहले एक 
सड़कों की योजना और साजँटठ-शिक्षा-योजना तैयार कराई ! और यह नई 
दिल्‍ली ओर शिमले के सरकारी अफसरो की योजना-रहित योजनात्मक चेष्टाशओ्रों 
का ही परिणाम है कि सार्जेट-योजना के बनते ही उसको ध्वस कर दिया 
गया; और हमे भय है कि भोर-स्वास्थ्य-योजना का, जो कि असी तैयार की 
जा रही है, भी यही दुर्भाग्य होगा | देश के अथंशाख्त्रियों ने कोई खास योजना 
तो अभी नहीं बनाई पर उनके अध्ययन और विचारो ने इस दिशा भें काफी 
प्रकाश फैलाया है । उद्योगपतियों की आर्थिक योजना ही हमारे देश की सबसे 
पहली, सवतोन्मुखी , अक-सुसज्जित और बड़ी आयोजना है। निस्सन्देह, योजना- 
सम्बधी सब भावी विचारों का यह योजना प्रस्थान-बिंदु होगी। अतः इसके 
सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक महत्व का स्वय ही अनुमान लगाया जा सकता है। 
उद्योगपतियो की योजना की एक श्रेष्ठता यह है कि यह सवंतोन्मुखी 
है । इस दिशा में अब तक जो भी काम हुआ है वह अध-कचरा और सकी 
हुआ है; ओर इसमें और उद्योगपतियों की योजना में आक्ाश-पाताल का 
अतर है | आथिक योजना का यह गुण है कि यह आश्थिक-व्यवस्था के हर 
यहलू , हरेक भाग पर समुचित प्रकाश डालती हे ओर उनको सम्पूर्ण, 
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व्यवस्थित एवं संगठित रूप में देखती है। यह बहुत सतोष का वि 
है कि उद्योगपतियों ने आथिक-यंत्र के सुगठित और सबंधित विभागों 
ओरो की भाँति अलग-अलग रूप मे अथवा स्वतत्र दृष्टि से नहीं देखा । उन 
योजना के क्षेत्र म आथिक-व्यवस्था के सभी अगो का समावेश है और उन 
पारस्परिक अनुपात लाने की चेश की गई है | ऐसा कार्य भमारत-महासाः 
के इस ओर अभी तक नदी किया गया | पहली बार इस योजना ने हमा 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं ओर साधनों का पूरा व्योरा तैयार किया है; श्रे 
हमारे सामने भावी काय प्रणाली की तस्वीर उपस्थित की है ओर आर्थि 
लक्ष्यों (972603 ) को स्थिर किया है जिनके द्वारा हमारा श्रार्थि 
कल्याण हो सकता है | 

इस योजना की एक अन्य श्रेष्ठता यह है कि इसमे सब अनुमान अर 
ओर सख्याओ में लगाये गये हैं और कारे शब्दो से ही काम नहीं लिया गय। 
यह सीधे-सादे, निश्चित और साफ़ व्यापारिक चिट्ठुं की भाँति है। हम 
देश भें विश्वासनीय अ़ो ( 8/998008 ) की बहुत कमी है। आथि 
जाँच-कमिटी, वाउले-राबटसन-विवेचना ओर कल्कत्ता-अकशास्त्र-सस्था ' 
कमिटि आदि ने इस पहलू पर काफ़ी प्रकाश डाला है । विश्वस्त अकों * 
कमी हमारे देश में आथिक योजना के अब तक न बनाये जाने की ए 
प्रमुख कारण रही है | पर इस कठिनाई के रहते हुए भी, “आठ उद्योगपतियो 
ने उचित अकों का प्रयोग किया है। जहाँ विश्वस्त अक अपग्राष्य हैं व 
समुचित अको का अनुमान दिया है ओर एक ऐसी योजना तैयार की 
उसकी और चाहे किसी दिशा में आलोचना की जा सके पर उसमे अ'ः 
की कमी अथवा उनकी ग़लती या उनके ग़लत अनुमान किये जाने के आध 
पर कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती | इसका अर्थ यह नहीं कि ३ 
योजना में जितने भी अनुमान और झक दिये गये हैं, वे घब वेद-वाक्य 
ओर पूर्ण रूप से एक दम ठीक प्रमाणित होगे। ये तो केवल साकेति 
मात्र हैं | इस योजना के बनाने वाले इन अंकों के एकदम ठीक होने « 
दावा भी नहीं करते | इन्होने साफ-साफ शब्दों मे कहा है कि योजना मे ६ि 
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गये अनेकों व्यय, उत्पत्ति आय सम्बधी अ्रनुमानों के विषय में यह बता देना 
आवश्यक है कि उन अंको की कमी के कारण जिन पर वे आधारित हैं, वे 
केवल लगभग ठीक हैं और उनको बिल्कुल ठीक न मान कर उदाहरणाथ 
समभना चाहिये | इसके अतिरिक्त, योजना का मूल्ये उसमे दिये गये अ्रकों में 
नहीं है जितना कि उसके पीछे छिपी हुई आ्िक-नीति मे है। अत! स्पष्ट है 
कि योजना की अक-सम्बधी आलोचना निराधार और निरथंक है। 

इस योजना में हमारी आधिक-व्यवस्था के श्रोद्योगिक अग की उन्नति 
पर पर्याप्त मान्ना में ध्यान दिया गया है और इस विषय पर जो विचार प्रकट 
किये गये हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक-अग के विविध विसागों की 
उन्नति स्थिर करते समय एक सतुल्लित दृष्टि से काम लिया गया है; और 
जिस सीमा तक यह योजना हमारे श्रौद्योगिक विकास को बढ़ाना चाहती है 
वह जन-साधारण की इच्छा और अभिलाषा के अनुकूल है। हमारे देश को 
आौद्योगीकरण की नितान्त आवश्यकता है, ओर ऐसी अवस्था मे “आठ 
उद्योगपतियो?” तत्सम्बंधी विचार बहुत मूल्यवान हैं| 

पर इस योजना का सबसे महत्वपूण अग धन-सम्बन्धी है| इसने 
हमारे देश में पहली बार यह बताने की कोशिश की है कि इतने महाकाय 
आधिक कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिये दम कहाँ से रुपया प्राप्त कर 
सकते हैं। अब तक भारत-सरकार योजना को केवल बातों मे ही महत्व देती 
रही थी ओर उनकी बातों एवं विचारों में गम्भीरता एवं सच्ची लगन की 
कमी खटकती थी। अशथ्ैशाबसियों ने भी आधिक-व्यवस्था के उत्पादक-विभागों 
एव राष्ट्र निर्माता तथा व्यय-विभागों के पारस्परिक सम्बन्ध को समभने से 
असमर्थता दिखाई, और उनके सेद्धान्तिक विवेचन में एक सूनापन और 
अकार्यशीलता थी जिससे प्रतीत होता था कि योजना हमारे सामने कोई 
मिकट समस्या नहीं है | साधारण जद्ता और प्रेस का ध्यान इस ओर गया 
ही नहीं था और वे यह्द सोचते थे कि योजनात्मक उन्नति हमारी पहुँच के 
बाहर है और इसका प्रश्न दी नहीं उठता ! वातावरण मे, इस प्रकार, चारों 
ओर निराशा और निष्कियता के बादल छाये हुए थे। उद्योगपतियों की 
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योजना का जन्म इन्हीं म्लान दशाओ में हुआ । पर इसके रचयिताश्रों ने 
अपनी सूक और व्यापारिक बुद्धि के बल पर उस वस्तु को प्रकाश में रक्‍्खा 
जिस पर कि श्रब तक अँबेरा छाया हुआ था और उन्होंने बताया कि एक 
आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम के अतगंत उत्पादक विभागों और व्यय-विभागों 
में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। इस योजना को कार्यरूप में परिणियित करने के 
लिये १०,००० करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी जिनको प्राप्त करने के 
उपाय क्रियात्मक और उपयुक्त हैं। रुपये की बाघा को हटाना, जो कि 
योजना के मार्ग में सब से कठिन बाधा थी, इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण 
गुण है । 

इस योजना को बनाने में बहुत सावधानी|और कुशलता से काम 
लिया गया है। जहाँ तक हो सका है भ्रमात्मक और अस्पष्ट वाद-विवादों को 
दूर रकखा गया है| यह मुख्यतः योजना के घन-सम्बन्धी पहलू पर अधिक 
प्रकाश डालती है, यद्यपि कि साधारण नीति की बातें उचित स्थानों पर ठीक 
रूप से सम्मिलित कर ली गई हैं | उपाय-प्रणाली, टैक्‍्नीक ओर संगठन, घन 
और श्राय के वितरण एवं सरकारी अधिकार एवं रोकथाम की मात्रा आदि 
विषय निस्सदेद् बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर बिना बहुत सा वाद-विवाद उठाये उन 
पर विचार नहीं किया जा सकता । श्रतः लेखकों ने बहुत अच्छा किया कि 
इन बातो को आगे के लिये रख छोड़ा और अ्रभी विवाद-रहित एव मूल विचारों 
को ही सबसे पहले सामने रक्खा | उनकी भाषा, शैली, व्यवह्दार आदि पर 
असाधारण सावधानी की मुहर लगी हुई है जो कि उन्होंने बराबर अपने साथ 
चोली-दामन की भाँति रक्खी है। पर, इतनी सावधानी और पर्वाह के होते 
हुए भी यह योजना दोषों से मुक्त नही । ये दोष कभी और भूल चूक के रूप 
में हमारे सामने आते हैं और पारस्परिक-सम्बन्ध एवं संतुलन से इनका 
रिश्ता है | 


अध्याय २ 
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योजनात्मक उन्नति--क्यो और किस लिये १ यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है जिसका उत्तर उद्योगपतियों ने अपनी योजना के आरम्भ में ही दे दिया है। 
योजना का आधार-कारण और आवश्यकता है हमारी राष्ट्रीय आय और 
रहन-सहन के दर्ज को बढाने की ज़रूरत, जो आजकल बहुत नीचे हैं। 

“जाठ उद्योगपतियों? ने स्पष्ट रूप मे दिखा दिया है कि हमारी प्रति- 
व्यक्ति आय ससार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। डाक्टर बी० के० 
आर० वी० राव की गणनानुसार यह अंक केवल ६५ रु० है | पर यह हिसाब 
उन्होंने १९३१-३२ में लगाया था। तब से हमारी जन संख्या लगभग ५० 
लाख प्रति वषष की गति से बढ़ती रही है, पर उसके साथ-साथ हमारी राष्ट्रीय 
आय बिल्कुल नहीं बढी | अतः योजना के लेखकों का विश्वास है कि हमारी 
प्रति-व्यक्ति आय ६४) से भी कम है | ऐसी शोक्नीय दशा में उन्नति की 
बहुत आवश्यकता है, ओर इसकी पूर्ति करना ही “योजना” का एक मात्र 
उद्द श्य है । लेखकगणश साफ-साफ कहते हैं कि “योजनात्मक आथिक-प्रणाली 
का उद्द श्य यह होना चाहिये कि वह राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ा दे कि अपनी 
न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति करने के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के पास इतने ' 
साधन शेष रहें कि जिनसे वह जीवन का मनोरंजन कर सके और सास्कृतिक 
क्रियाओं मे भाग ले सके । हमारे कच्चेमाल, शक्ति एवं श्रमी सम्बंधी संभव 
साधनों का वर्तमान ज्ञान अधूरा होने पर भी, हमें विश्वास दिलाता है कि 
उचित योजना और अनुकूल संगठन के बूते पर हम कुछ काल में ही अपनी 
राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ा सकते हैं कि वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति करने के लिये काफी से अधिक हो |?” उनकी योजना का लक्ष्य है १५ 
ब्ष अदर इमारी राष्ट्रीय आय को तिगुनी कर देना । सन्‌ १६३१-३२ में हमारी 
राष्ट्रीय आय १,७६६ करोड़ रुपये आँक़ी गई थी; और यह संख्या ये उद्योगपति 
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१५ साल में ५, ३०० करोड़ रुपये तक पहुँचा देना चाहते हैं। यदि देशी 
रियासतों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो हमारी कुल राष्ट्रीय आय 
२,२०० करोड़ रुपयो से लेकर ६,६०० करोड़ रुपये हो जायगी | हमारी जन- 
सख्या इस समय बहुत प्रगति से बढ़ रही है, और यह माना जा सकता है कि 
१६४१ की जनगणना द्वारा बताई हुई ४० लाख़ व्यक्ति प्रति व की दृद्धि 
भविष्य में भी जारी रहेगी | अतः यदि यह मान लिया जाय कि इस योजना 
का १९४४ सन्‌ में सूत्रपात कर दिया जाय, तो देश की आवादी सन्‌ १६६० 
में ४८-ह करोड़ हो जायगी | प्रति व्यक्ति आय के शब्दों मे इसका आशय यह 
हुआ कि यदि हमारी राष्ट्रीय आय इतने समय में तिगुनी हो जाय, तो हमारी 
प्रति-व्यक्ति आमदनी दुगुनी हो जायगी । अन्य शब्दों भें, यह १३५ रु० की 
सीमा को छू लेगी | 
इस उद्देश्य की पूर्ति कृषि की उत्पत्ति १३० प्रतिशत बढाकर ओर उद्योगों 
की उत्पत्ति ४०० प्रतिशत बढ़ा कर की जायगी । पूँजी की लागत अपूब मात्रा में 
होगी : १०,००० करोड रुपये ! पर, लेखकों के मतानुसार, यह “हमारे साधनों 
की सीमा के अन्दर है? और “ऐसा व्यय देश के लिये अच्छी और लाभ- 
दायक लागत है ।” इन योजकों ने स्वप्न या युटोपिया का चित्र अकित नहीं 
किया और न वे कोरे बातून या अतिशयोक्ति-निर्माता हैं। वे क्रियात्मक ओर 
वास्तविक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं ओर उनके लक्ष्य उदार और प्राप्य हैं ओर 
समझ में आ सकने वाले हैं। रूस ने, जिसमे योजनात्मक उन्नति का संसार में 
सब से पहले सूत्रपात किया, पहली पंचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ दी आश्चये- 
जनक कारनामे कर दिखाये, १९२८ के आधार पर, औद्योगिक उत्पत्ति के 
सकेताक ३६९ के निशाने पर पहुँच गये; उत्तादक माल के ४८१ तक; और 
उपभोग के सामान के २७४ तक, ओर राष्ट्रीय आय २४ विलियन रूविल से 
बढ़कर १२५ विलियन रुविल हो गयी। सर एम० विश्वेश्वारैया केवल 
ओोद्योगिक योजना के ही द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय ५ या सात वर्ष से दुगुनी 
कर देने का दावा करते हैं। इसके मुकावते में इन लेखको का वायदा समर्याद 
ओर सावधान है | 


दर उद्योगपतियों की आधिक योजना 


इन लेखको का मत है कि १३५ र० प्रति वर्ष की आमदनी से एक 
व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त श्रन्य 
इच्छाओं को भी पूरा कर सकेगा । पर यह इस माने हुए आधार पर कि 
१६३१-३६ की क्रीमतों के श्रोतत दर आगे चल कर भी जारी रहेगे। बिना 
इस प्रकार की कल्पना के आगे बढना असम्भमव है। यदि किसी आलोचक के 
मत मे युद्धोत्तर कीमतों की दरें (जब कि यह योजना कार्यरूप में परिणित की 
जाय) कुछ और होंगी, तो वह उस दर के हिसाब से अनुमान लगा सकता 
है। इससे “योजना” में बताये हुए प्रस्तावों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा और 
न लेखकों के चित्र अथवा उसके अनुपात में ही कोई दोष आवेगा। रुपया 
केवल माप-दण्ड है, ओर माप-दर्डः अपरिवर्तित बनाये रखने के लिये ऐसी 
कल्पना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा इन उद्योगपतियों ने वस्त॒ुओ्नो एवं 
सेवाओ के परिमाणों को ही सामने रक्‍्खा है, जैसा उन्हे करना चाहिये था; 
ओर चाहे आप किसी भी कीमत के दर की कल्पना करे, ये परिमाण वही 
रहेंगे, बदलेंगे नहीं । 

यह निस्सदेह है कि राष्ट्रीय आय की इतनी वृद्धि इमारे रहन-सहन के 
दर्ज को बतमान समरेखा से बहुत ऊँचा कर देगी | यह दर्जा कितना ऊँचा 
हो जायगा, इसका व्योरा संख्यात्मक एवं पक्के तोर पर दिया गया है जिससे, 
प्रतीत होता है कि उन्होंने इस योजना के निर्माण करने में ठोस विचार और 
व्यापार-दुशहूदा दोनों का ही पूरा-पूरा प्रयोग किया है| रहन-सहन के प्रमुख 
अग पाँच हैं; भोजन, घर, वस्त्र, स्वास्थ्य ओर शिक्षा। इनमे से प्रत्येक का 
सविस्तार , स्पष्ट और ठीक-ठीक विवरण दिया गया है। 

रहन-सहन के दर्ज मे सब से महत्वपूण स्थान भोजन का है। भोजन 
स्वास्थ्यवर्धक और काफ़ी होना चाहिये । विद्वानों के कथनानुसार हमारे देश- 
वासियों के लिये उचित मात्रा में शक्ति देने वाले आहार का शक्ति-मूल्य 
( €760/89 ४५१४७ ) २,६०० केलोरीज़ दोना चाहिये | रसोई घर व थाली 
में छीजने वाले भाग को जोड़ देने से, यह मात्रा बढ कर २,८०० कैलोरीज़ 
हो जाती है। हमारी वर्तमान आवादी के अधिकाश सदस्यों को आजकल 
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काफी मात्रा मे उचित भोजन नहीं मिलता, केवल इसीलिये नहीं कि हमारे 
देश मे खाद्य-सामग्री का वितरण सम नहीं प्रत्युत इस लिये भी कि हमारे यहाँ 
इतनी मात्रा मे सामग्री उत्तन्न ही नहीं की जाती कि इतना श्रुच्छा आहार 
प्रत्येक व्यक्ति कों प्राप्त हो सके | यदि हम मान ले कि यह योजना खाद्य- 
पदार्थों की उत्पत्ति आवश्यकतानुसार बढ़ा देगी, तो ऐमे आहार का, युद्धपूव 
मूल्यो के अनुसार, ६४ रु० दाम होगा | इस गणना में हम बड़े और बच्चों 
के आहार के मात्रा-मेद पर ध्यान नही देते | अतः हमारी वर्तमान जनसंख्या 
को समुचित रूप से स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिये हमे २,१०० करोड़ रुपये प्रति 
वर्ष खर्च करने पड़ेंगे । 

१३० रु० प्रति-व्यक्ति आय में एक मनुष्य अपना तन ढकने के लिये 
काफी कपड़ा भी खरीद सकेगा | यह अनुमान लगाना कि हमारे देश में 
ओसतन कितना गज कपड़ा प्रति व्यक्ति के लिये काफी होगा कठिन काम है 
क्योकि इस प्रकार के अनुमान अभो तक नहीं लगाये गये । पर राष्ट्रीय-योजना- 
समिति के मतानुसार ३० गज कपड़ा फी आदमी को दर साल देने से काम 
चल जायगा। उद्योगपतियों ने इस अक को स्वीकार किया है और हिसाब 
लगाया है कि, फी गज का दाम ३३ आना मानकर, हमे प्रति वर्ष २५५ 
करोड़ रुपये खच करने पड़ेंगे | यह व्यय प्रति व्यक्ति ६॥) आकर पडता है। 

रहने के लिये अच्छे और काफी घर भी चाहिये ओर इनके लिये 
प्रबंध करने की चेश उद्योगपतियो ने की हे | बम्बई की किराया-परीक्षा-समिति 
ने बताया था कि एक व्यक्ति को फी घटे ३, ००० क्यूविक फीट ताजी हवा 
की आवश्यकता होती है अन्य शब्दों मे प्रति व्यक्ति को लगभग १०० वर्ग 
फीट रहने का स्थान चाहिये | भारतवर्ष में ७-६ करोड़ मकान मोजूद हैं--- 
१ करोड़ घर शहरों मे ओर ६ ६ करोड़ गाँबो में | यह अवस्था बहुत शोच- 
नीय है | मुख्यकर, इमारे औद्योगिक केंद्रों मे घर की समस्या ने विषम रूप 
धारण कर लिया है ओर वहाँ सुधार की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। 
१९४१ की जन-गणना के अनुसार, प्रत्येक घर पाँच व्यक्तियों का औसत 
पड़ता है | इस हिसाब से प्रत्येक घर का क्षेत्रफल कम से कम ४०० वर्ग फीट 
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होना चाहिये | ऐसे मकान के बनाने में हमें ४०० रुपये गाँव मे और ८६०० 
रुपये शहर में व्यय करने पड़ेंगे । सब ज््री-पुरुषो को काफी बड़ा रहने के लिये 
घर दो जाय, इसके लिये हमे शहर, कस्बों और गाँवों मे बहुत से मकान बन- 
वाने पड़ेगे | बहुत से वर्तमान घर पुराने, स्वास्थ्य-याशक और अवलतोषप्रद हैं; 
और उन्हे तोड़-पोड़ कर दोवारा बनाना पड़ेगा। नये मकानों के बनवाने 
ओर पुराने मकानों के पुनर्निर्माण मे हमको लगभग १,४०० करोड़ रुपये 
व्यय करने पड़ेंगे । १५ वर्ष के अदर बढ जाने वाली आवादी को भी इस 
अनुमान में सम्मिलित कर लेना चाहिये | इस नई आवादी के लिये घर बनवाने 
मे.हम ८०० करोड़ रुपये लगाने पड़ेगे | इस प्रकार कुल लागत का जोड़ २,२०० 
करोड़ रुपये हुआ । अगर हमे घरो की मरम्मत में एूँजी का ७३ प्रति शत हर 
साल खच करना पड़ा तो हमे ३१८ करोड़ रुपया इस प्रकार व्यय करना 
होग/”। इस रकृम का केवल आवत्तंक व्यय (पिहला"पंछ2 फि[0>०त।ध ७) 
देशवासियों को अपनी व्यक्तिगत आय में से ख्च करना पड़ेगा; अतः इसकी 
गणना रहन-सहन के व्यय में कर ली गई है। 

घर के वाद प्रश्न स्वास्थ्य-रक्षा का आता है, और इसके लिये भी 
“ग्राठ उद्योगपतियों” ने प्रबध किया है | आजकज हिन्दुस्तान जन्म और 
मरण की प्रगति में अन्य देशों से कही बढा चढा है। इसलिये हम बीमारी 
को रोकने वाले कार्य (जैसे शहरों की सफाई, स्वच्छ जल का प्रबंध, आदि) 
एवं बीमारों को ठीक करने वाले कार्य (जैसे डाक्टरों और अस्पतालो का इत- 
ज़ाम करना), दोनों ही करने होंगे | सन्‌ १६३६ मे हमारे देश मे लगभग 
७,३०० अस्पताल और दवाघर थे जिनमे ७४,००० खाटे थी। इस प्रकार 
हर अस्पताल पीछे ४१,००० व्यक्ति ओर हर खाट पीछे ४,००० व्यक्तियों का 
ओसत आता है, जिससे हमारी कमी का अनुमान लगाया जा सकता है। इन 
योजना-निर्माताओं के अनुसार, न्यूनतम रहन-सहन के दर्ज की रक्षा के लिये 
हमे निम्नलिखित काम करने पड़ेंगे :-- 

(१) गाँवों ओर शहरों में सफाई एवं स्वच्छु जल का समुचित प्रबंध ; 

(२) इर गाँव मे एक ओऔषधालय ; 
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(३) शहरों मे अस्पताल और जच्चा-घर; और 

(४) यक्ष्म, कोढड, आतशक आदि भयानक रोगों की चिकित्सा के 
लिये विशिष्ट अस्पताल । 

इन समस्त चिकित्सा के स्थानों के स्थापित करने में हमे र८१ करोड़ 
रुपये का अनावत्तेक व्यय ( '९०॥-"४०प०१४४-०75४5७०४०म।ए्ा७ ) करना 
पड़ेगा और इनका आवत्तंक व्यय ८५ करोड रुपये होगा | इनमे से आवक्तेंक 
व्यय की गणुना रहन-सहन के व्यय में को जायगी। 

सफाई और स्वच्छु जल के प्रबंध करने मे हमे १०० करोड़ रुपया खच 
करना होगा और मरम्मत का व्यय ७३ करोड़ रुपये होगा | औसतन, हर गाँव 
मे ४१७ व्यक्ति रहते हैं, ओर वहाँ एक डाक्टर ओर दो नसों के रखने का 
प्रस्ताव किया गया है | इस प्रबंध का व्यय ३५४ करोड़ रुपये होगा, जिसमे से 
१३२ करोड़ रुपये अस्पताल इत्यादि के बनाने तथा अन्य सामान खरीदने में 
लगाने पड़ेगे । शहर के अस्पताल अधिक बड़े होंगे | प्रत्येक शहर में दो 
अस्पताल होंगे जिनमे प्रत्येक मे ४० खादे होंगी | इनके बनाने और सजाने 
मे ३८-४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च किया जायगा जिनमें से १६-५४ करोड़ 
आपवक्तक व्यय होगा। हर शहर भ एक जच्चा-घर भी होगा जिनके बनाने 
आदि में ८ करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे और जिनको चलाने के लिये प्रति वष 
६-६ करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी | यह्रमा, कोढ़ आदि की चिकित्सा 
के लिये जो विशिष्ट अस्पताल बनाये जायेंगे उनका अनावत्तंक व्यय १६ 
करोड़ रुपये,तथा आवत्तक व्यय १२५ करोड़ होगा । इस प्रकार ख्वास्थ्य-रक्षा 
के सब साधनों पर इस प्रकार खर्च क्रिया जायगा ४-- 


(करोड़ रुपये) 
अनावत्तक व्यय आवत्तेंक व्यय 
सफाई, जल, आदि हक १०० ७.घ्‌ 
गाँवों के दवा-घर का १२ १४१,६ 
आम अस्पताल (शहरो के) कक २२ १६.५ 
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रहन-सहन के दर्ज का पाँचवाँ अ्रग शिक्षा है| योजना-निर्माताश्रों ने 
प्रारम्भिक एवं प्रौढ शिक्षा के लिये उचित प्रबंध करने की सलाह दी है जिससे 
कि सब को कम से कम लिखना-पढना आ जाय | प्रौढ़ शिक्षा को लागत 
&६ करोड़ रुपये होगी। प्रारम्मिक शिक्षा का अनावत्तक-व्यय ८६ करोड़ 
रुपये होगा; और आवत्तंक व्यय ८८ करोड़ रुपये जो रहन-सहन के व्यय मे 
सम्मिलित कर लिया गया हे। 
इस प्रकार इस योजना के अनुसार न्यूनतम रहन-सहन के निम्नलिखित 
अनिवाय श्रग हैं :--२,६०० कैलोरी देने वाला आहार, ३० गज कपड़ा, 
१०० वर्ग गज का घर, स्वास्थ्य-रक्षा के साधन और शिक्षा का प्रबंध | इनको 
ग्राप्त करने के लिये हम इस प्रकार व्यय करना पड़ेगा ;-- 
व्यय की मात्रा 
(करोड़ रुपयो मे) 


भोजन की लागत हक २,१०० 
वस्त्रो की लागत के २६० 
घर पर अनावत्तंक व्यय *** २६० 
स्वाध्थ्य रक्षा पर अनावत्तक व्यय अडढ १६० 
प्रारम्मिक शिक्षा पर अनावत्तेक व्यय *** * ६० 

जोड़* * * २,६०० 


हरेक मनुष्य का रहन-सहन इतना ऊँचा रखने के लिये, युद्ध-पूर्व 
मूल्य के दर पर, ७४ रु० प्रति व व्यय करने पड़ेगे और हरेक की आय कम 
से कम इतनी अवश्य होनी चाहिये | हमारी वतंमान प्रति-व्यक्ति आय (१६३१- 
३२ का अनुमान) केवल ६५४ रु० है; ओर क्योंकि उस समय से लेकर अब 
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तक जनसंख्या मे काफी बृद्धि हो चुकी है परन्तु उत्पत्ति में उतनी उन्नति नहीं 
हुईं, इसलिये वर्तमान प्रति-व्यक्ति आय इससे भी कम होगी | 

इस ७४ २० प्रति बंध की गणना मे व्यय के छोटे-छोटे विषय 
सम्मिलित नहीं किये गये | इंधन, पर्यटन, चिट्ठी पत्री, घामिक विषय, विवाह, 
सृत्यु, गहने, और सामाजिक आवश्यकताओं पर जो व्यय किया जाता है, 
वह काफी महत्वपूर्ण है ओर उसकी अवदेलना नहीं की जा सकती | इसके 
अतिरिक्त, यदि मनुष्यों को शिक्षित क्रिया जावेगा तो उन्हें पुस्तकों और 
अखबारों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि उन्हें रहने को घर दिये जायेंगे 
तो उनमे रखने के लिये फर्नीचर तथा अन्य सामान खरीदना जरूरी होगा। 
फिर बचत भी करना आवश्यक है। योजना को सफल बनाने के लिये इन 
लेखको के मत मे बचत का ४,००० रू० इकट्ठा करना आवश्यक है। अर्थात्‌ 
आखसतन ७ र० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बचत अवश्य होनी चाहिये। अरकेत्ते 
इसी कारण प्रति व्यक्ति आय का अक ७४ रुपये से बढ़ कर ८१ रुपये हो 
जाना चाहिये | पर इमारा विचार है कि इन्हीं सब खर्चों का खयाल करके 
इन लेखको ने प्रति व्यक्ति आय का लक्षु॒ १३० रु० रक्‍्खा है, जिसन से 
४६ रु० इस प्रकार के बिना बताये हुए; खच्चों के लिये है। 

इस विषय में एक बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इस बात 
की क्या गारटी है कि ऊपर बताया हुआ रहन-सहन का दर्जा न्यूनतम न 
होकर ओसत हो जायगा | क्योंकि यदि यह ओसत दर्जा हुआ, तब इसका 
मतलब यह हुआ यदि किसी व्यक्ति के रहन-सहन का दर्जा इस ओसत से 
अधिक हो तो अन्य किसी मनुष्य का दर्जा इससे अवश्य ही कम द्ोगा | 
ओर यदि ऐसा वास्तव में हुआ, तो योजना का उद्देश्य बहुत कमजोर हो 
जायगाः तब इस प्रकार की योजना की आवश्यकता एवं उसके महत्व के 
विषय में शका प्रकट की जा सकती है । इसका अ्रथ यह है कि इन लेखकों 
का आय के वितरण के प्रश्न पर क्या मत है, यह जान लेना परमावश्यक्र 
है; ओर क्योंकि उन्होने इस पर कुछ समय के बाद प्रकाश डालने का 
वायदा किया है, इस लिये इस तात्विक प्रश्न पर अंतिम राय कुछ काल 


श्ड उद्योगपतियो की आर्थिक योजना 


पश्चात्‌ द्वी कायम की जा सकती है। बोजनात्मक उन्नति का उद्देश्य है 
मानुषिक और प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा और सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना 
और मनुष्यो के आ्िक कल्याण को उच्चतम विंदु तक पहुँचाना । 

इस योजना पर एक और आजक्षिप किया जा सकता है। याद यह 
सच है कि हमारी समस्त राष्ट्रीय आय केवल इतनी बढाई जायगी कि 
प्रति व्यक्ति १३० रु० की आय आकर पड़े और यह १३० रु० उसके रहन- 
सहन पर व्यय हो जायगा, तो राष्ट्रीय आय का कोई भी बडा हिस्सा बचाया 
नहीं जा सकता ; बचत केबल निम्नल्नािखत दो रूपों में हो सकती है 
(१) कर के रूप मे, जिनकी मात्रा, यह मानकर कि प्रतिज्यक्ति आय 
१३० रु० होगी जोकि वह स्वयं ख्च कर देगा, काफी कम होगी; ओर 
(२) व्यक्तिगत बचत के रूप में, जिसका अ्रनुमान “आठ उद्योगपतियों?”” 
ने ४,००० करोड़ रुपये लगाया है। ऐसी दशा में इस योजना के पूंजी खर्च 
करने वाले अंग, जैसे शिक्षा, अन्वेषण, उद्योग, कृषि, यातायात, बीमा, 
बैंकिंग आदि, के लिये घन कहाँ से आएगा ? क्या वह सवंदा विदेशों से 
उधार ही लिया जाता रहेगा-- बिना चुकाने की चिंता किये हुए! क्या इसे 
अपनी बचत इतनी कस रखनी चाहिये कि विदेशी ऋण हमारे राजस्व के 
स्थायी लक्षण हो जाँय और हम निरतर व्याज देनी पड़े ? योजना का 
द्रव्य-सम्बन्धी रूप ऐसा होना चाहिये कि प्रारम्मिक आवश्यकताओं को 
विदेशी ऋण अथवा अन्य उपायों द्वारा पूरा करने के पश्चात्‌ जहाँ 
तक सम्भव हो यह स्वये आवश्यक द्रव्य का अपने आप प्रबंध कर तले | ऐसी 
दशा से प्रारम्भिक विदेशी ऋण के भुगतान का भी उचित रूप से प्रबंध 
किया जा सकेगा। पर यह योजना पूँजी जमा करने एवं विदेशी ऋण 
भुगतान करने के विषय पर ध्यान नहीं देती | यह कहना कि इस ग्रोजना को 
अपना पूरा रास्ता तय कर लेने दीजिये,उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया 
जायगा, ठीक नहीं; क्योंकि इसका मतलब वर्तमान प्रश्न को भविष्य के लिए 
टाल देना होगा । जब तक कि पहले से ही एक पूँजी का कोष एकत्रित नहीं 
किया जायगा, तब तक इस योजना का समय समाप्त हो जाने के बाद हमे फिर 


योजना का ध्येय श्पू 


विदेशी ऋण की आवश्यकता पड़ेगी; ओर इसकी अदायगी का प्रश्न कठिन- 
तर होता जायगा | यदि इतनी विशाल और सबंतोन्मुखी योजना, जिसमे तीन 
पच-वर्षीय योजनाएँ सम्मिल्षित हैं, द्रव्य के विषय में आत्म-निर्भरता का विषय 
किसी भी समय सामने नहीं रखती प्रत्युत हमारे रहन-सहन के दर्ज कों ऊँचा 
करने के लिये आराम से विदेशों से ऋण लेने का प्रस्ताव करती है, तो हम 
यही कहेगे कि इतके निर्माताञ्रों का दृष्टिकोण संकीर् है | राष्ट्रीय आय का 
एक भाग उपभोग से तथा दूसरा उत्पत्ति में लगाया जावे और दोनो में ऐस 
यारस्परिक सम्बन्ध रकखा जावे क्वि न तो उपभोग मे कमी आवे और न 
उत्पत्ति में ही कमी आवे--यह योजना की सफलता की प्रथम सीढ़ी है। 
हमारा भय है कि वर्तमान योजना समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं 
करती | इसका उद्देश्य उत्पत्ति की कंबल इतनी उन्नति करना है कि जिससे 
हमारी प्रति-व्यक्ति आय १३० रु० हो जाय, और यह पूँजी के संचय करने 
या विदेशी ऋण के चुकाने की चिता द्वी नहीं करती । योजना का वास्तव में 
रूप ऐसा होना चाहिये कि प्रति-व्यक्ति आय के दुगना करने के साथ-साथ, 
यह पूँजी संचय करने के लिये काफ़ी ग'जाइश रक्‍्खे | 

अतः योजना के प्रश्न तक रहन-सहन के दर्जे के रास्ते से पहुँचने 
के लिये तो दमन तत्पर हैं पर अकेले इसी विधय पर लगे रहने और भविष्य की 
लागत के लिये घन सचय का प्रश्न छोड़ देने को हम उपभोग के लिये 
दीवाना हो जाना और अपब्ययी बनजाना ही कहेंगे। हम इस योजना के 
लेखको को विषय के इस पहलू पर ध्यान देने का न्यौता देते हैं; और प्रस्ताव 
करते हैं कि इसको दोबारा लिखते समय हमारी मानुषिक एवं प्राइतिक 
साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने की चेष्टा करें, छुट जाने वाले विषयों पर 
समुचित ध्यान दें, श्रौर इस प्रकार उत्पन्न होने वाले अधिक धन में से एक 
अच्छा भाग पूँजी के संचय में लगायें। 


अध्याय ३ 
ओय्ोगिक उन्नति की योजना 


हम अपनी प्रति-व्यक्ति आय १५४ वष के अंदर किस प्रकार दुगनी 
कर सकते है १ स्पष्टतः इन उद्योंगपतियों द्वारा बताये गये तरीके पर १०,००० 
करोड़ रुपये लगाकर । इस रक़म में से ४,४८० करोड़ रुपये का देश की 
आौद्योगिक उन्नति पर व्यय करने का आयोजन किया गया है। इस योजना 
के अनुसार, औद्योगीकरण हमारे आर्थिक कल्याण का प्रमुख माग है। 

सन्‌ १६३१-३२ में हमारी समस्त राष्ट्रीय आय का १७५८ भाग 
उद्योगों ने उत्पन्न किया, ५३५०८ कृषि ने, २२४ सेवाओं ने तथा ८४ शेष 
कारणों से हुआ | इत योजना का उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय आय को इस प्रकार 
दुगना कर देना है कि उद्योग, कृषि और सेवाओं का इस आय में पारस्परिक 
अनुपात ३५?/., ४००/, और २०१/| हो जाय | ऐसा द्वोने के लिये कारखानों 
में ४०० प्रतिशत, कृषि में ४३०१/८ और सेवाओं मे २००९/, की उन्नति 
होनी चाहिये | निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जायगाई--- 


१९३१-१२ १५४ साल बाद वृद्धि का 
में आय आय का अ्रनुमान प्रतिशत 
(करोड़ रुपये) (करोड़ रुपये) 


उद्योग ३७४ २,२४० पू०० 
कृषि १,१६६ २,६७० १३० 
सेवाएँ: डंप्पड ३,४४० २०० 


जैसा कि इस तालिका से स्पष्ट है, कुल पूँजी की लागत के हिसाब से, 
औद्योगीकरण का उतना ही महत्व होगा जितना कि शेष समस्त कार्यक्रम का। 


श्रोद्योगिक उन्नति की योजना १७ 


योजना के उत्पादन क्षेत्र मे, ओद्योगीकरण को अन्य सब पेशों से दुगना महत्व 
दिया गया है | उपयोग-सम्बंधी कार्य-क्रम के मुकाबले में, यह शिक्षा, स्वास्थ्य 
और घर से ढाई गुना महत्वपूर्ण माना गया हें। “आठ उद्योगपति” श्रौद्यो- 
गीकरण द्वारा ही हमारा आथिक कल्याण करना चाहता है। स्वाभाविकरूप 
से ओद्योगीकरण की जो उप-योजना उन्होंने दी है वह अच्छी और संतोष- 
प्रद है । 

पर यहाँ एक विषय में सचेत होना आवश्यक है। इतने ऊँचे परि- 
माण के ओऔद्योगीकरण की सफलता के लिये हमे प्रारम्भिक धधों एव आर्थिक- 
यंत्र के सहायक धथों की काफी उन्नति करने पड़ेगी। एक आशिक प्रणात्री 
के ओद्योगिक तथा दूसरे विभागों में एक पारस्परिक सम्बंध होता है जो समय 
ओर देश के अनुकूल परिवर्ततशील है, ओर जो देशी एवं विदेशी व्यापार के 
दिसाब से एक प्रकार की आत्मनिभंरता पैदा कर देता है | पर इस योजना के 
लेखकों ने इस बात पर, प्रतीत द्वोता है, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शायद 
अपने उद्योगों की उन्नति के विषय पर द्दी अधिक ध्यान दिया है, ओर परिणाम- 
स्वरूप कृषि, व्यापार, तथा आर्थिक यत्र की सहायक क्रियाओं जैसे बेकिंग, 
बीमा, यातायात आदि पर बहुत कम सोचा है। यह प्रश्न केवल उद्योग 
बनाम कृषि भ्रथवा शहर बनाम गाँव का नहीं । प्रत्युत यह प्रश्न इतने 
विशाल ओद्योगीकरण की, इन सीमित दशाश्रों मे, संमवता एवं उसके लाभों 
का दे । क्योकि यदि यह सच है कि उत्पादक विभाग का हर “एक भाग दूसरे 
पर निर्भर होता है, तो इन योजना-निर्माताओं के प्रस्ताव केवल न्याय-विद्दीन 
ही नहीं वरन्‌ पारस्परिक-साम्भव्य से भी शृत्य हैं। हम आगे चल कर इस 
आर्थिक-सतुलन के प्रश्न की विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 

पर यह निस्संदेह है कि उद्योगपतियों ने श्रौद्योगिक उन्नति के लिये 
बहुत अच्छे, क्रियात्मक और विचारपूर्ण प्रस्ताव रकखे हैं, ओर क्योंकि वे 
उन विशिष्ट व्यक्तियों की कल्मम से निकले हैं जिनका जीवन ओद्योगीकरण 
में ही व्यतीत हुआ है ओर जिन्हें इसका अद्वितीय अनुभव है, श्रतः उनके 
इन प्रस्तावों का एक अकास्य स्थान है जी कि उनके दूसरे प्रस्तावों का नहीं 


श्प् उद्योगपतियों की आर्थिक योजना 


हो सकता । उन्होने उद्योगों को तीन विभागों में बाँठा है; (१) श्राधार-उद्योग; 
(२) उपभोग का सामान बनाने वाले उद्योग; और (३) घरेलू और छोटे 
पैमाने के उद्योग | ये तीन दर्जे एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं; और तीसरा 
दर्जा स्पष्ट्तया पहले दोनों दर्जों मे सम्मिलित किया जा सकता है यद्यपि कि 
इसकी गणना मुख्यत+ उपभोग की वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों में करनी 
चाहिये | ह 

इन लेखकों ने अपनी ओद्योगीकरण की योजना में इस बात का ध्यान 
_रक्खा है कि आधार-उद्योगो की उन्नति का सबसे पहले काम प्रारम्भ कर 
दिया जाय | यह ठीक भी है क्योंकि बिना इस आवश्यक एवं सुदृढ नीब के, 
हम एक अच्छा, विस्तृत और दीघकालीन उद्योगो का भवन उठाने मे सफल 
नहीं हो सकते | इस इन विद्वानों के इस कथन से बिलकुल सहमत हैं कि 
“हमारी आर्थिक योजना,की सफलता के लिये यह नितान्‍्त आवश्यक है कि 
आधार-उद्योग, जिस पर कि देश की समस्त आर्थिक उन्नति निर्भर होती है, 
शीघ्र से शीघ्र स्थापित किये जाँय |!” आधार-उद्योगों की सूची जो उन्होंने दी 
है वद्द काफी विस्तृत है। उसमें निम्नलिखित सात बाते शामिल हैं;--- 


१. शक्ति--बिजली | 

२ खान खोदना आदि--लोहा और स्टील, एल्नूनियम, मैग्नेनीज़ 
आदि। 

३. इजीनियरिंग--हर प्रकार की मशीनें, मशीन के औजार, आदि। 

४. कैमीकल--भारी कैमीकल, खादें, रग, प्लास्टिक, दवा, श्रादि । 

५. अख्र-शत्त्र | 

६. यातायात-रेल के इंजन ओर डिब्बे, सामुद्रिक जहाज, मोटर, 
हवाई जद्दज, आदि । 

७० सीमेंट । 

आधार-उद्योग ओर उपभोग-उद्योगों पर पूँजी की लागत का प्रसार 

इसप्रकार किया जायगा३-- 


आोद्योगिक उन्नति की योजना श्दट्‌ 


( करोड़ रुपये ) 
पहली दूसरी तीसरी कुल 
पचवर्षीय पंचवर्षीय. पचवर्षीय जोड़ 
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शक्ति (00४९०) की उत्पत्ति पर लेखकों ने बहुत महत्व दिया है। 
उनका विश्वास ठीक है कि “हमारे छोटे और बड़े पैमाने का उद्योगों की उन्नति 
और कृषि तथा यातायात का विस्तार बहुत अशों में बिजली की उत्पत्ति 
पर निर्भर होगा |” हमारे पास इतने साधन हैं कि हम लगभग तीन करोड़ 
किलोबार पानी की विजली पैदा कर सकते हैं; पर अब तक हम केवल आधे 
साधनों का ही उपयोग कर पाये हैं| इस ओर उन्नति के लिये काफी स्थान है, 
झोर इस योजना के अदर इस दिशा में सदुचित ध्यान दिया गया है | पर हमारा 
भय है कि ये लेखकगण शक्ति ओर पानी की बिजली को समानाथंक मानते 
हैं ओर वे केवल विद्युत शक्ति के विकास का दो आयोजन करते हैं। अस्तु, 
हम यह तो मानने को तैयार हैं कि साधारणतया ससार के प्रमुख औद्योगिक 
देशों मे बिजली सबसे सस्ती शक्ति पाई गई है ओर हमारे यहाँ भी यह बात 
लागू हो सकती है। पर फिर भारतवर्ष की विशाल कोयले की राशि का क्‍या 
किया जायगा जो प्रथ्वी के गर्भ में छिपी हुईं है? क्‍या हमारे योजना- 
निर्माता उसे इसी दशा में छोड़ देना चाहते हैं ? सापेक्षिक लागत को सोचते 
हुए, यह सम्भव है कि किसी स्थानया ्षेत्र मे कोयला बिजली से सस्ता बैठे । 
फिर कोयले का निर्यात किया जा सकता है। ओर कुछ नहीं तो हम जापान 
की मिसाल का अनुसरण कर सकते हैं जो अपने उपयोग के लिये तो बिजली 
पैदा करता है पर अपना कोयला चीन को बेच देता है जहाँ कोयले की 


विशेष माँग है | हमारा विचार है कि हमारे कोयले का भविष्य चमकीला है, 
ओर इसलिये इसके अच्छे और उचित ढंग पर खोदने और बेचने की प्रणाली 
को,जिस दिशा में हमे कुछ न कुछ एपूँजी अवश्य लगानी पड़ेगी, हमारी योजना 
में एक आवश्यक अग का रूप मिलना चाहिये । हमारे पैट्रोलियम के कुए 
थोड़े से ही हैं; पर युद्धोपरांत मोटर, हवाई जद्दाज आदि के लिये पैट्रोल की 
माँग बहुत बढ जायगी | श्रतः; इस विषय में हमारे योजना-निर्माता क्या नीति 
अपनावेंगे, इम यह जानना चाहेंगे | हम निश्चय इन “ग्राठ उद्योगपतियों? 
के बताए हुए कारणों से, जिनकी वजह से वे आधार-उद्योगों की पहले उन्नति 
करना चाहते हैं, पूर्णतया सहमत हैं। ये कारण दो हैं ; (१) युद्ध काल में 
उनकी श्रनुपस्थिति ने हमारे ओद्योगिक विकास के मार्ग मे काफी रोड़े अट- 
काये; ओर (२) उनकी उन्नति हमारी विदेशों पर निर्भरता कम कर देगी 
ओर हमारी विदेशी विनिमय की आवश्यकता घटा देगी | 

लेखकों ने हमको यह भी चेतावनी दीं है कि यद्यपि आधार-उद्योगों 
की उर्नात करना हमारे लिये नितात आवश्यक है फिर भी उतनी उन्नति 
इतने जोश ओर इतनी लगन के साथ नही करनी चाहिये कि उपभोग के माल 
की उत्पत्ति आवश्यक मात्रा मे न हो पावे, क्योंकि उस दशा में हमारे देश- 
वासियों को भी उन्ही कठिनाइयों ओर कष्टों का सामना करना पड़ेगा जैसा 
कि रूस-वासियों को करना पड़ा था | पर हम इतना कहना आवश्यक समभते 
हैँ कि इन लेखकों ने रहन-सहन के दर्ज को ऊँचा करने ओर उसकी रक्षा 
करने की चिता मे बचत का संचय करने का महत्वपूर्ण प्रश्न ही सुल्ला दिया 
है; ओर इसलिये उन्होंने जो आर्थिक उन्नति की गति निश्चय की हैं उसको 
काफी अशों में बढाया जा सकता है | हम इस योजना की इस नीति की कि 
उत्पत्ति के सामान को उपभोग के सामान के मूल्य पर उत्पन्न नहीं करना 
चाहिये, सराहना करते हैं, पर साथ द्वी साथ हम यह भी कह देना चाहते हैं 
कि यदि हम उपभोग के मोर्चे पर दशनीय परिणामों को दिखाने के लिये बचत 
का सचय कम कर दें अथवा पूर्णतया सुलादे तो हमारे स्थायी आशिक 
कल्याण को हानि पहुँचेगी | इस देश में हम पूंजी का सचय, रहन-सहन का 


आओद्योगिक उन्नति की योजना श्श 


दर्जा आठ उद्योगपतियों द्वारा निश्चित लक्ष्य से घठाये बिना, काफ़ी मात्रा 
में कर सकते हैं, पर इसके लिये हमे अपने प्राकृतिक एवं मानुषिक साधनों का 
पूरा और सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना पड़ेगा, जैता करने की इन योजना-निर्माताश्रों 
ने चेष्टा नहीं की है | 

उपभोग के सामान उत्पन्न करने वाले उद्योगों की सूची, जिनको यह 
योजना स्थापित करना चाहती है, निम्नलिखित है ,-- 

१, कपड़े-- सूती, सिल्क और ऊनी । 

२ काँच के कारखाने । 

३. चमड़े के सामान बनाने वाले कारखाने । 

४. काशज़ के कारखाने | 

४५ तम्बाकू के कारखाने | 

६, तेल के कारखाने । 

यह सूची पूर्ण नहीं प्रत्युत यह केवल उदाहरण के रूप में दी गई है। 
देशवा सियों की आवश्यकतानुसार अन्य उद्योगों को भी स्थापित करना पड़ेगा। 
इन लेखकों ने हमकों यह भी आश्वासन दिया है कि यद्यपि बिना आँसू के 
योजनात्मक उन्नति नहीं की जा सकती, फिर भी उन्होंने उन दो चुटियों को 
दूर रखने की चेष्टा की है जिनके कारण रूस-वासियों को बहुत कष्ट भोगने 
पड़े और जो निम्नलिखित हैं : (१) भारी-उद्योगों पर अनुचित जोर डालना 
ओर उपभोग-उद्योगो की तरफ से उदास रहना; और (२) बड़े-बड़े ओद्योगिक 
कारखाने स्थापित करना जिनके चालू होने मे कई वर्षो लगे। उपभोग का 
माल उत्पन्न करने वाले उद्योगों की रक्ता पारिमाणिक ओर वेशालिक दृष्ठि- 
कोणों से तो होगी ही; पर जहाँ तक सम्भव हो, “उपभोक्ताओं को उपभोग के 
सामान-सम्बंधी रुचि की स्वतन्नता में वाधा नहीं पड़नी चाहिये |”! 

भारतवर्ष ऐसे देश मे, जहाँ छोटे पैमाने के उद्योग पुरातन काल से 
काम कर रहे हैं और जहाँ वे भारतीय एवं विदेशी कारखानों की तीज्र स्पर्धा 
के रदते हुए. अब भी उपस्थित है, यद्द समस्या कि ऐसे उद्योगों को योजना में 
क्या स्थान मिलना चाहिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है | आ्राठ उद्योगपतियों 


श्र्‌ उद्योगपतियों की श्रार्थिक योजना 


ने स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार कर लिया है कि आधार-उद्योगो में तो छोटे कार- 
खानों के लिये कोई स्थान नहीं, पर उपभोग के सामान बनाने वाले उद्योगों 
में उनका महत्वपूर्ण ओर लाभदायक स्थान है और वहाँ वे बड़े-बड़े कारखानों 
के काम को पूरा करने में सहयोग देते हैं |? अतः इस योजना ने छोटे-छोटे 
उद्योगों की रक्षा और उन्नति के लिये जो प्रस्ताव किये हैं वे इस बात का भी 
आश्वासन दिलाते हैं कि उपभोग के माल की पूर्ति माँग से कम नहीं होने दी 
जायगी | इन उद्योगों का महत्व, योजना-निर्माताश्ों के अनुसार, दो बातों में 
है। पहला तो यह कि वे बहुत से व्यक्तियों को काम देती हैं और दूसरा यह 
कि वे मुख्यतः योजना की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पूँजी की आवश्यकता 
को घटा देगी जिससे कि बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने में सुविधा होगी । 
पर हमारे मत में इन युक्तियों के बूते पर यह तो कह जा सकता है कि बड़े- 
बड़े कारखानों के कायम करने में छोटे-छोटे कारखाने साधन बन सकते हैं पर 
यह नहीं कि छोटे-छोटे कारखानों का स्थापित करना हमारा अभीष्ट उद्देश्य 
होना चाहिये | हमारे अ्रतिम योजना-चित्र में घरेलू उद्योगों को कोई स्थान 
मिलना चाहिये अथवा नहीं, इस प्रश्न पर आठ उद्योगपर्तियों ने विचार ही 
नदी किया। यह बड़ा दोष है क्‍योंकि अ्ल्पकालीन नीतियाँ दीघकालीन 
अआ्रादर्शो' के प्रकाश में ही निश्चित की जा सकती हैं | यदि हम इस समय 
बिना समझे-बूमे घरेलू उद्योगों को जगह-जगह स्थापित कर दें और फिर आगे 
चल कर हमें उन्हें नष्ट-भ्रष्ट करना पड़े तो हमारे साधनो श्रोर कुशलता की 
बहुत हानि होगी | घरेलू उद्योगों की उन्नति एक निश्चित योजना और नीति 
के अनुसार होनी चाहिये। प्रत्येक घरेलू उद्योग की स्पर्धा-सम्बन्धी शक्ति का 
अनुमान हमे आरम्भ में ही लगा लेना चाहिये और उनमें से केवल उन्हीं 
धंधों को हमे प्रोत्ताहइन देना चाहिये जो आगे भविष्य मे यंत्र-सज्जित बड़े 
कारखानों का मुकाबला कर सके। यह कहते समय हम मान लेते हैं कि 
अंतिम योजना-चित्र में घरेलू उद्योगो को स्थान मिल्लेगा | पर हम निश्चय 
यूवंक यदद नहीं करं सकते कि इस विषय में आठ उद्योगपतियों की क्‍या राय 
है। यदि उनकी यद्द सम्मति नहीं हे, तब उनके इस दिशा में किये गये प्रस्तावों 


उद्योग और कृषि का पारस्परिक सम्बंध र्हे 


का बहुत विरोध और कड़ी आलोचना की जा सकती है । 

सब बाते तोच-बिचार कर हमारा मत है कि उद्योग-सम्बन्धी योजना 
के निर्माण करने मे लेखकों को अपूर्व सफलता मिली है और उनका बनाया 
हुआ चित्र आकषक है | हमे ओद्योगीकरण के विराध भे कुछ नहीं कहना है। 
हम ओद्योगीकरण के विरोधी नहीं | वास्तव में इस जानते हैं कि भारतवध की 
आरिक उन्नति का पहला उपाय है आ्रौद्योगीकरण करना। पर क्योंकि इस 
. योजना से हमारा मतभेद मुख्यतः विभिन्‍न आर्थिक पेशों के पारस्परिक सतुलन 
था अनुमान का है, अतः हम अब कृषि की ओर ध्यान देंगे । 


जध्याय ७ 
उद्योग ओर कृषि का पारस्परिक सम्बंध 


इस देश के लिये जो भी आर्थिक योजना बनाई जावेगी, उसमे उद्योगों 
ओर कृषि का पारस्परिक सम्बंध निश्चित करने का प्रश्न बहुत महत्वपूण होगा । 
यह सच है कि एक बड़ी सीमा तक इन दोनो विभागों की उन्नति एक दूसरे पर 
निभर है और साथ साथ चलती है, पर बाद को दोनों का मार्ग अलग-अलग 
हो जाता है ओर उन्नति के प्राकृतिक साधन अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं । 
अधिक साधनों के पूर्णोपयोग के नियम के अनुसार हमको उद्योग तथा 
कृषि दोनों के प्राकृतिक साधनों की पूरी उन्‍नति करनी चाहिये और किसी. 
भीक्षेत्र के साधनो को पूरा या किसी सीमा तक बेकार नहीं रखता चाहिये। 

आठ उद्योगपति इस समस्या को सुलभाने के लिये इस पुरानी युक्ति 
को लेकर चलते हैं कि भारतीय श्रार्थिक प्रणाली-असतुलित है जिसको ठीक 
कराना चाहिये | उनका कथन है कि उद्योग से कुल आय ३७४ करोड़ रु० 
है और कृषि से १,१६६ करोड़ रु० | इस अखझुंतलन को ठीक करने के लिये 
यदि हम उद्योग से होने वाली आय को ५०० प्रतिशत बढा दें ओर कृषि से 
होने वाली आय को १३० प्रतिशत, तो इनकी आय २,२४० करोड़ रुपये और 
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२,६७० करोड़ रुपये हो जायगी, इस प्रकार हमारी आथिक प्रणाली एक 
संतुलित रूप ग्रहण कर लेगी ! 

हमारे मत में सतुलित प्रणाली का यह विचार (00706. श्रद्धू त 
और द्वाध्यास्पद है। इस अल्प लागत से हमारी कृषि की कितनी वास्तविक 
या सापेज्षिक उन्‍नति हो सकती है ! निश्चय हम सतुलित आर्थिक प्रणाली 
स्थापित करना चाहते हैं; पर कृषि को संदा के लिये हास और नाश के मु ह 
में ढकेल कर नहीं । हम उद्योगों की उन्‍नति अवश्य चाहते हैं पर, उसके साथ 
ही साथ, हम खेती की तरक्की भी चाहते हैं। ओर यदि हम अपने समस्त 
साधनों का सपूर्ण ओर सवश्रेष्ठ उपयोग करने के बाद यह पाते हैं कि हम 
फिर भी कृषि-प्रधान हैं तो हमको सहर्ष इस अवस्था को स्वीकृत कर लेना 
चाहिये क्‍्योक्ति वही हमारी आशिक व्यवस्था का सतुलित रूप होगा ) उद्योगों 
की उन्नति को इस प्रकार बढा देना ओर कृषि के विकास को इस तरह रोके 
रहना कि दोनों की श्रामदनी में एक कृत्रिम समानता आ जाय, सतुलित 
व्यवस्था का एक विषाक्त और हानिकारक चित्र है| इन लेखकों ने' संतुलन” शब्द 
को गणित-शाञ््र के अ्थ मे प्रयुक्त किया है, अथंशासत्र के अथ्थ मे नहीं ! वे 
भूल गये हैं कि जब अथंशास्त्री व्यवस्था के असतुलित होने की शिकायत करते 
हैं तो उनका मतलब केवल यहद्दी होता है कि खेती पर बहुत अधिक ध्यक्ति 
अपनी जीविका के लिये निभर हो गये हैं, अतः इनमे से कुछ को उद्योगों में 
लगा देना चाहिये; उनका आशय कृषि ओर उद्योग की राष्ट्रीय आय से 
तनिक भी नही होता | इमारी आ्िक व्यवस्था के ओरौद्योगिक एवं कृषिक 
क्षेत्रों की उन्‍नति में क्‍या पारस्परिक सम्बन्ध द्ोना चाहिये, इसका निर्धारण, 
उपभोग, उत्पत्ति और निर्यात को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्राकृतिक और 
मानुषिक साधनों का सपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके ही की जा सकती 
है। ऐसा करने के पश्चात्‌ यदि हम देखते हैं कि हम कृषि-प्रधान बने 
रहेंगे तो इसी में हमारा कल्याण है | हाँ, यदि हमे जबदस्ती आर्थिक आत्म- 
निर्मेरता का नियम पालन करना पड़े, तो हमे इस अवस्था मे आवश्यक 
सुधार या परिवर्तन करने पड़ेंगे । पर सुधार करने की बात आधिक व्यवस्था 
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के बेकार अथवा आलसी रखने की बात से ब्रिल्कुल भिन्न है | ये उद्योगपति 
एक मोलिक पर निरथंक भाँति का सतुलन हमारी व्यवस्था के ताने-बाने में 
बुन देना चाहते हैं; और साधनों को सपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उपयोग के नियम 
के विरुद्ध उपस्थित करते हैं ओर इसको चुनते एवं उसका तिरस्कार करते हैं। 
वे स्पष्ठतया गलत तरीके पर चलना आरम्भ करते हैं ओर परिणाम स्वरूप 
बाद को अनेकों गलतियाँ करते हैं ।# 

इन लेखकों की राय मे खेती की केवल १३०प्रतिशत उन्नति का प्रस्ताव 
करने का कारण उनका विश्वास है कि “खेतिहर वस्तुओं में भारतवर्ष का जहाँ 
तक सम्भव हो, श्रपनी जनसख्या का पेट भरना ही उद्देश्य होना चाहिये और 
उसे योजना के प्रारम्भिक वर्षों मे, विदेशी बाजारों को निर्यात करने की 
अकाज्षा नहीं करनी चाहिये? क्योंकि इन वस्तुओं के निर्यात ने “हमारे 
आधिक जीवन में श्रनिश्चितता का अश सम्मिलित कर दिया है |” इस 
तनिक सी बात के आधार पर हमारी कृषि की उन्नति को देशी माँग की 
दोवालो के अन्दर सीमिति कर देने की बात हमारी समझ में नहीं आती | 
आखिर विदेशों के मूल्यों की घट-बढ़ एवं निर्यात की मात्रा के परिवर्तन अतर्रा- 
द्ट्रूंय व्यापार के विरुद्ध काफी युक्ति पूर्ण नही समके जा सकते, क्योंकि, 
तक के अनुसार, फिर तो दर प्रकार का व्यापार त्याज्य होगा | यहाँ पर यह बता 
देना आवश्यक है कि ये योजना निर्माता श्रोौद्योगिक विकास के सम्बंध मे इस 
आदश को सामने नहीं रखते | वे यह नहीं कहते कि उद्योगों की केवल उतनी 
ही उन्नत करे कि जो हमारी देशी माँग पूरी करने के लिये काफी हो । फिर 
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खेती की तरक्की का ही गला देशी माँग की छोटी रस्सी से क्‍यों घोंठ डाला 

जाय £ उनका यह कथन कि खाद्य-पदार्थों की माँग की लोच इकाई से कम है 

उचित नहीं, क्योकि यद्यपि कि कुछ सोमा के बाद देश के अंदर की खाद्य-पदार्थों 
के लिये माग लगभग स्थिर हो जाती है, पर हमारी उपज के लिये विदेशी माँग 

भी तो हैं| फिर, हमारी खेती की सभी उपज खाद्य-पदार्थों की नहीं होती | 

युद्धोपरात विदेशों में खेती के माल की माँग का बढ़ना अवश्यम्भावी है। 

क्योंकि वे अपने देशवासियों के आहार को अधिक स्वाध्यपूर्ण बनाना चाहते 
हैं और उनकी प्रति-व्यक्ति आय बढाने के लिये उद्योग घंधों की वृद्धि करना 
चाहते हैं जिसका अर्थ होगा कच्चेमाल की माँग बढना | युद्धोपरात व्यापार 
के अवतर के दृष्टिकोश से हमको चाहिये कि हम अपनी कृषि की काफी 
उन्नति करे जिससे कि हम अपने कृषि-सम्बन्धी लाभों का पूरा पूरा सहुपयोग 
कर सके और व्यापार के अवसरों से पूण लाभ उठा सके। निःसदेद्द यह 
उन्नति १३० प्रतिशत से अधिक की होगी | 

इस योजना के अनुमान से यदि हम कृषि की १३० प्रतिशत उन्नति करे 

ओर उद्योगों की ५०० प्रतिशत तो कच्चेमाल की पूर्ति के हिसाब से आथिक 

प्रणाली के इन दोनो विभागों में पारस्परिक आत्म-निर्भरता स्थापित दो जायगी | 

पर इस मत की सावधानी से परीक्षा करना आवश्यक है। श्ौद्योगिक उत्पत्ति 

की पेंचगुनी वृद्धि करने के लिये हमें कच्चेमाल की भी पैदावार शायद पाँचगुनी 

बढ़ानी पड़े--यह मान कर कि हमारी शअ्रार्थिक प्रणाली के स्वभाव में कोई 

परिवत्तन नहीं होगा; पर क्योंकि यह कल्पना सत्य से परे होगी, अतः हमें 
कच्चेमाल उत्पन्न करने वाले विभाग की कुछु कम वृद्धि करने पड़े--पर वह 

१३० प्रतिशत से अधिक तो अवश्य होगी । हम रुई का उदाहरण लेकर इस 

कथन को चरिताथ्थ कर सकते हैं। यह बता देना आवश्यक है कि यह केवल 

उदाहरण मात्र लिया गया है ओर उदाहरण से अन्य कोई अर्थ निकालना 

अनुचित होगा । मान लीजिये कि हमारे योजना-निर्माता कपड़े की पैदावार 

पाँचगुना बढ़ा देना चादते हैं | तब उनको श्८० लाख कपास की गाँठों की 
आवश्यकता पड़ेगी | पर यदि कपास की उपज १३० प्रतिशत ही बढ़ाई जाय तो 
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हम केवल १३५ लाख गाँठे ही उत्पन्न कर सकेगे। और वह भी तब जब कि 
हम मान लें कि हम रुईं का निर्यात बिलकुल बंद कर देंगे और छोटे रेशे की 
झई के स्थान पर, आवश्यक मात्रा से, लम्बे रेशे की रुई का उपयोग करने 
लगेंगे । यदि योजना-निर्माताश्ं के श्रोद्योगिक एवं कृपि-सम्बधी उन्नति के 
परिमाण ओर मात्रा के बीच में अधिक गडढा छोड़ दिया, तो कच्चेमाल 
की माँग और पूर्ति में इस प्रकार की असमानता स्थान स्थान पर प्रकट हो 
_सकती है; ओर इसका परिणाम यह होगा कि औद्योगिक उन्नति का विशाल 
भवन बनाना असम्भव हो जायगा | 

इसके अतिरिक्त, हमारे सामने चाय, सन, आदि वस्तुश्नों का प्रश्न 
भी है जो कि मुख्यतः विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं और जिनके लिये देशी 
बाजार नाम मात्र के लिये हैं। क्‍या देशी माँग की तंग काल-कोठरी में उनको 
भी डाल दिया जायगा १ विदेशी बाजारों की अनुपस्थिति मे उनका क्‍या 
होगा, उपजो की योजना में फिर कितने हेर-फेर करने पड़ेंगे, और वे कहाँ 
तक क्रियात्मक होंगे--उपरोक्त दशा में इस प्रकार के श्रनेकों प्रश्न उठेगे 
जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक है पर जिन पर लेखकों ने तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । प्रतीत यह होता है कि ये महाशय-गण कृषि के सम्बंध में आत्म- 
निर्भरता की नीति का पालन करना चाहते हैं| पर सचमुच ऐेसी आत्म-निर्भ- 
रता पूर्णत, हास्यास्पद होगी यदि इसकी शुरूआत इम अपने विदेशी बाजारों 
को स्वेच्छापूवक खो कर करे | और यह और भी अधिक हाध्यास्पद होगी 
यदि इस इसे अपनी आर्थिक समस्या के केवल एक भाग पर ही लागू 
करें, अन्य भागों पर नहीं ! 

इस योजना के निर्माताओं ने कद्दा हे कि इस नीति का पालन मुख्यतः 
योजना की प्रारम्भिक अवस्था में करना पड़ेगा | पर यदि यह भी मान लिया 
जाय और यह हमारा सबंदा के लिये लागू होने वाला अथव्य स्थायी आदश न' 
भी हो, तब भी इस नीति के विरुद्ध काफी बाते रद्द जाती हैं| हम यह पूछना 
चाहते हैं | यह हमारा आदश--प्रारम्भिक अथवा आगे की अवस्था मे--- 
किस कारण से हो ! एक आदर्श के रूप में, यह जुटिपूर है । एक अ्रतिम 
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ध्येय के चोले मे, यह हानिकारक है। अल्पकालीन लक्ष्य की दशा मे यह 
कटकमय है | यदि हम इस प्रस्ताव को मानकर अपने विदेशी बाजार खो 
बैठते हैं और युद्धोपरात बाजारों पर अधिकार करने के लिये होने वाली सपर्द्धा 
में भाग नही लेते, तो क्‍या हमे कुछु समय बाद, जब हम इन बाजारों की 
आवश्यकता का अनुभव करेंगे, तब हमे वे फिर प्राप्त हो जावेंगे ! इमे हमे 
बहुत सदेद है | यदि हम इन बाजारों को खो दंगे या युद्ध के पश्चात्‌ उन्हें 
छीन-मकपट कर प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करंगे तो बाद को फिर उनकी 
तलाश करते समय हमे यह जानकर दुख होगा कि अ्रन्य देशों ने हमसे पहले 
ही उन पर अधिकार कर लिया है और हम फिर एक बार पीछे रह गये हैं | 
इन विचारों की कमजोरी तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब कि हम 
यद्द देखते हैँ कि कच्चेमाल की अपेक्षना पक्‍केमाल के लिये विदेशी बाजार 
प्रात करना बहुत ज्यादा कठिन है। ससार की प्रमुख औद्योगिक जातियाँ 
हमारी खेती और खानों से उत्पन्न हुई वस्तुओं की अवश्य माँग करे गी; पर 
यदि हम अपने कारखानों मे बना हुआ माल विदेशों में बेचना चाहें तो हमे 
अनुभव-प्रात्त और आयु-प्राप्त दिगजों से टक्कर लेनी पड़ेगी और नये और 
पिछड़े देशों की अभेद्य सरक्षण दीवालों का छेदन करना पड़ेगा, जिस काय 
में इसको सफलता की आशा नहीं, मुख्यतः प्रारम्भिक दशा में | पर यह सब 
होते हुए भी हमे अपने निर्यातों को आयातों से ज्यादा रखना है ताकि हम 
यत्र, कुशलता, धातुएँ जैसे टीन, टग्सटन, जस्ता, ताँबा, ग्रेफाइट और पैट्रो- 
लियम का समुचित मात्रा में विदेशों से आयात' कर सके। “आए उद्योग- 
पतियों” ने स्वय कहा है कि विदेशी व्यापार से वे ६०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की 
आय की आशा रखते हैं जो कि उनकी योजना को क्रियात्मक रूप देने मे 
प्रयुक्त होगी । पर यदि हमें खेती की उपज के निर्यात का निषेध कर दिया 
गया है और हम कारखानों की पैदावार विदेशों मे बेचने के अ्योग्य हैं, तो 
फिर हम अनुकूल आयात-निर्यात-अतर किस प्रकार प्राप्त करेंगे ! हमारे मत 
में, इन लेखकों को चाहिये था कि वे कृषि की उपज के निर्यात की आवश्य- 
कता को समझते ओर उस पर जंर देते जिससे कि इम औद्योगीकरण के 
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आ्रधार पदार्थों को आसानी ओर हितेच्छा से प्राप्त कर लें । 

इस प्रकार प्रतीत होता है कि उनके विचार, कारण और तक परीक्षा 
में ठदरते नहीं; और उन्होंने अपने प्रस्तावों पर जिनका श्रर्थ है कि कृषि को 
कुशलता के नीचे दर्ज पर रक्खा जाय, गरभीर विचार नहीं किया है। आत्म- 
निर्भरता के प्रेम ने उन्हें खेती की पैदावार का निर्यात निषेध करने की ओर 
खींचा है ओर ओद्योगीकरण की चिता ने उन्हें कारखानों के प्रसार को उसी 
प्रकार सीमा-वद्ध करने से रोका है | पूर्ण और सब श्रेष्ठ उपयोग के नियम 
की उन्होंने केवल ऊपरी मन से, केवल जिव्हा से, ही पूजा की है; और 
क्रियात्मक क्षेत्र मे वे कृषि-जन्य पदार्थों के निर्यात-सम्बधी काल्यनिक भय 
के शिकार बन गये हैं ओर इस कारण उन्होंने एक सेंकरी नीति अपना 
ली है। देश के औद्योगीकरण को उन्होंने वैसे तो ठीक मद्त्व दिया है, पर 
कृषि की अपेक्षा उस पर ज्यादा जोर डाला है। इसका परिणाम हुआ्ा 
असतुलित और टठेढ़ी-मेढ़ी योजनात्मक आर्थिक प्रणाली--जो राष्ट्रीय आय 
के निरथंक शब्दों मे तो अवश्य सामान्य है, पर श्रथशास्त्र के वास्तविक और 
सच्चे आदश के हिसाब से अंसतुलित हे। इस उद्योगपतियों से अनुरोध 
करते हैं कि जिस संपूण उपयोग के नियम को उन्होंने सबसे बड़ा ध्येय माना 
है। उस नियम का वे पूर्ण पालन करें और कृषि को वे अपनी योजना मे: 
उचित स्थान दें, निराधार भय के कारण उसकी उन्नति को रोके नहीं | 





वध्याय 
क्रषि-सम्बंधी-उन्नति का काय-क्रम 


स्वाभाविक रूप से, कृषि-सम्बंधी-उन्नति का जो कुछ भी कार्य क्रम आठ 
उद्योगपतियों ने दिया है वह आवश्यकता और आदश दोनों से बहुत गिरा हुआ्रा 
है। उनके हिसाब से उन्नति के दो मह्न काय--खेतों की चकबंदी एवं ऋण 
की अ्रदायगी--बिना एक कोड़ी खर्च किये संपूर्ण कर लिये जाँयगे । पृथ्वी की 


रक्षा पर २१० करोड़ रुपये, सिंचाई पर ४६० करोड़ रुपये ओर आदश खेतों 
के तैयार करने पर २६५ करोड़ रुपये व्यय किये जाँयगे । इन सब रक्मों में 
उन्होंने २५० करोड़ रुपये चालू पूँजी जोड़ दी हे; ओर इस प्रकार खेती पर 
जो कुल रुपया खर्च होगा वह १,२४५ करोड़ हुआ । योजना-निर्माता घर 
बनाने में जितना रुपया खर्च करेंगे उसका यह आधा है; और उद्योग-धधों 
पर जितना खो होगा उसका चौथाई । ये प्रस्ताव करते समय इन योजना- 
निर्माताओं ने अपने सम्मुख किन आदर्शों को सामने रक्खा है, यह समभना 
कठिन है; पर यह निस्संदेह है कि ये आदर्श देश के प्राकृतिक एवं मानुषिक 
साधनों का सपूर्ण एवं सवश्रेष्ठ उपयोग करने से कोसो दूर हैं । 

अच्छे प्रकार के कृषि के तरीकों का प्रसार करने के लिये इन लेखकों 
ने केवल २५० करोड़ रुपये की चलतू पूँजी का आयोजन किया है जो कि 
हमारे मत में बहुत कम है--मुख्यतः जब कि यह रुपया १५ व में व्यय 
किया जायगा और ६ लाख गाँवों में, जिसमे से हरेक मे औसतन ५१७ व्यक्ति 
रहते हैं, बाँठ जायगा | अ्रन्य शब्दों मे चलतू पूँजी का औसत प्रति गाँव के 
व्यक्ति के परे आठ आने प्रति वष के कुछु कम आता है | हमारी समझ में 
नहीं आता कि इस अक्िंचन रकम से वे क्या-क्या और किश्ष प्रकार की उन्नति 
करेंगे | हमे प्रतीत होता है--वल्कि हमारा विश्वास है--कि इतने घन से तो 
वह भी क्राययक्रम पूरा न हो सकेगा जो कि उन्होंने सामने रक्खा है--“अ्रच्छे 
प्रकार के वीज, खाद, और झुधरे हुए--औजारों का प्रयोग |? जब हम देखेंगे 
कि हमारे किसान अच्छे घरों मे रह रहे हैं, उन्हें डाक्टरी इलाज और दवा 
आवश्यकतानुसार मिलती है, उन्हें सिंचाई का सुख है ओर वे ऋण से मुक्त 
हैं, पर वे दकियानूही उपायों के गुलाम हैं ओर बाबा आदम के जमाने के 
ओऔजारों का प्रयोग कर रहे हँ--क्योंकि एक साल मे आठ आना तो 
किसान अब भी खर्च कर लेता होगा-तो क्‍या वह चित्र हमे रुचिकर प्रतीत 
होगा ! , 

स्थिर पूँजी के विषय में तो इन यं.ण«'-नर्माताओं के विचार और भी 
अधिक सकी हैं| कृषि मे यत्र के प्रयोग के लिये वे किसी भी प्रकार का 
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आयोजन नहीं करते | स्पष्टठतया वे भारतीय कृषि को यत्र सज्जित नहीं करना 
चाहते। “सुधरे हुए औजारों” से बढ़ कर किसी भी प्रकार के यत्रो का 
प्रयोग उनके विचार के परे है, क्योकि उन्हे डर है कि कहीं इससे कृषि को 
पैदावार न बढ़ जाय, हमे उत्पत्ति का निर्यात न करना पड़े और हमारे 
आधिक जीवन मे जोखिम का अश प्रवेश न कर जाय | हम पहले ही बता 
चुके हैं कि यह तक मिथ्या भय से अस्त और असगत है। यह इस योजना की 
एक पहेली है कि एक ओर तो इसके लेखक उद्योगों के यनत्र-करणु के लिये 
लालायित और व्याकुल हैं पर दूसरी ओर वे खेती के यंत्र करण पर सोचते 
तक नहीं | वे उद्योगों और खेती के बीच में पारस्परिक समानता आय के 
अथ में तो लाना चाहते हैं, पर कुशलता और काय-क्षमता के अर्थ मे नहीं। 
हम में से बहुतो को योजना-जन्य आर्थिक प्रणाली का रेखा चित्र जिसमें एक 
ओर तो इमारे उद्योग प्रगतिशील, यत्र-युक्त, सुतगठित और आधुनिक रुप में 
विद्यमान हों और दूसरी श्लोर, उनके साथ ही साथ, एक अशक्त, यत्रविद्दीन 
ओर अकुशल कृषि-प्रणाली सँसे गिनती हो, बहुत भद्दा ओर खराब सालूम 
होगा | यदि आर्थिक प्रणाली के विविध अ्ग परस्पर निर्भर हैं तो ऐसी अवस्था 
का साथ-साथ चलना असम्भव है। किसानों के गरीब बने रहने का परिणाम 
यह हो सकता है कि यत्र-युक्त उद्योगों की उत्पत्ति इतनी बढ़ जाये कि वह 
बिकने भी न पावे और फिर आशिक संकट का सामना करना पड जावे । 
ऐसी दशा में ओद्योगिक उन्नति केवल कृत्रिम ही होगी और उसको शीघ्र ही 
आर्थिक सकट के गत में गिरना पड़ेगा | इसके अतिरिक्त कृषि का यत्र-करण 
कई कारणों से आवश्यक है | इससे काफी मात्रा में कच्चा माल मिल सकेगा, 
विदेशी क्रय-शक्ति एकत्रित होगी, विदेशी व्यापार पर अधिकार होगा, और 
इससे महान औद्योगिक व्यापारिक, आ्रादि, उन्‍्यति के कारयक्रम को सफल 
बनाने के लिये आवश्यक मात्रा में शमी को भी छूट मिल जायगी | फिर यदि 
हम यत्र-करण को एक सिद्धात के रूप में मान लेते हैं तो इसका पालन 
उद्योग एवं कृषि दोनों मे ही होना चाहिये | इन दोनों क्षेत्रों मे यत्र-करण की 
गति में मिन्‍नता हो सकती है, यह भी सम्भव है कि एक में यत्र के समावेश 
डरे 
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दूसरे के पहले करना पड़े; पर यत्रकरण के सिद्धान्त का एक क्षेत्र में पालन 
करना ओर दूसरे मे उसका परित्याग कर देना तकद्दीन प्रतीत होता है | अत 
मे, कृषि का यत्न-करण करना अवश्यम्भावी है | यदि भारतीय कृषि यत्रों का 
प्रयोग नहीं करती तो वह विदेशी यत्र-सज्जित कृषि-प्रणा लियों के सामने स्पर्धा 
में नहीं ठहर सकती ओर सम्भव है कि विदेशी उपज हमारे देश में ही देशी 
पैदावार से सस्ती बिकने लगे | सरक्षण के सहारे इस अवस्था में देशी कृषि 
को उठाकर अवश्य खड़ा किया जा सकता है; पर संरक्षण स्वय अल्पकालीन 
सद्यरा मात्र है ओर इस सहारे को हटाने के लिये हमें अपनी कृषि-प्रण।ली में 
यत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार हमे मानना पड़ता है कि यत्र-करण 
दी यंत्र-करण से टक्कर ज्षे सकता है। ओर याद ऐसा है तो फिर हम कृषि को 
प्रारम्भ से ही यत्र-युक्त क्यों न बनावे' ! 

जैसा ऊपर बताया गया है ये लेखक किसानों के ऋण का भ्रुगतान कर 
देना चाहते हैं; और उनके बताये हुए उपाय के अनुसार यह भुगतान बिना 
एक कोौड़ी खच किये हो जायगा | उनका कहना है कि युद्ध के पहले यह 
ऋण १,२०० करोड़ रुपये आँका जाता था; पर युद्ध के समय भे किसानों को 
उपज के ऊँचे दाम मिले हैं ओर पिछले दो सालों मे उनके ऋण का बहुत 
भुगतान हो चुका है। शेष ऋण उनके प्रस्तावित उपाय द्वारा भुगताया जा 
सकता है। “ऋण का भुगतान”, उन्होंने बताया है, “मुख्यतः सहकारी 
समितियों द्वारा होना चाहिये, जिनको इस काम के लिये ठीक तरद्द से संगठित 
करना पड़ेगा ओर उन्हें दीघंकालीन साख की प्राप्ति करानी पड़ेगी । यह 
बता देना चाहिये कि इस काम के लिये जितने रुपये की आवश्यकता द्ोगी 
वह हमारे पू जी को लागत में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि किसानों 
का ऋण दूसरे श्रेणी की बचत है और ये बचत परोक्ष अथवा उपरोक्त 
रूप में सहकारी समितियों के हाथों मे आजावेगी ।?? इस प्रकार उनका विचार 
है कि सहकारी समितिया एक द्वाथ मे महाजनों को रुपया अदा कर दँगी 
ओर दूसरे हाथ से वापस ले लेगी ! शायद बही मे जमा ख् करने से 
ही सारा काम चल जाय | इस रीति का विस्तार-पूर्ण वर्शन अ्भाग्यवश नहीं 
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दिया गया | अन्यथा हम इन लेखकों के प्रस्ताव को ठीक तरह समझ लेते । 
हम स्वीकार करते हैं कि यह समझना कि यह सब इतनी: आसानी से केसे दो 
जायगा । हमारी शक्ति के बाहर है | यदि इन लेखकों के मत में जबद॑स्ती 
कमी-वेशी करके भुगतान कराने और अनिवार्थ रूप से समितियों में रुपया 
जमा करना इसके लिये आवश्यक होगा, तो इतने स्पष्ट शब्दों मे उसे नहीं 
कद्दते, और अगर वे ऐसा नहीं होना चाहते, तो वे या तो हवाई किले बनाने 
वाले हैं या कठिनाइयों से मुंह छिपाने वाले | 

योजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण श्रग है खेती की चकवदी करना 
जिसको ये उद्योगपति बिना किसी व्यय के प्राप्त करना चाहते हैं । इन महा- 
शयों का यह विचार पूर्णतया सत्य है कि “यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 
जिसको हमे हल करना है? और “गहरी खेती के लिये यह सुधार नितान्त 
आवश्यक है |”? उन्होंने इसका इल निम्नलिखित शब्दों में बताया हैः “इसको 
हासिल करने के लिये, सहकारी खेती अन्य किसी उपाय से कम कठिनाइयाँ 
उपस्थित करेगा । यह किसानों से उनके खेतों का स्वामित्व बिना छीने हुए, 
खेतों के क्षेत्र को बढा देता है। सहकारी खेनी को शीध्रातिशीघ्र कारयरूप 
में परिशित करने के लिये यह श्रावश्यक है कि कुछ ज़बदंस्ती बरती जाय ॥?” 
चकवदी का सहकारी उपाय सबसे पहले पजञाब मे काम में ल्ागा गया और 
बहा चकवदी की औसत लागत २ रु० ४ आ० प्रति एकड़ आई । इस 
आधार पर समस्त जोते जाने वाली भूमि, परती एव जोते जा सकने वाली 
भूमि, जिसका क्षेत्रफल ब्वठिश भारत में ३४.४ करोड़ एकड़ है, ८२ करोड़ 
रुपये होगा । यदि हम इसमें भारतीय भारत का ७।१० न्षेत्रफल सम्मिलित 
कर ले तो यह रकम बढ़कर १३९,४ करोड़ रुपये हो जायगी । पर इस रकम 
के लिये इस योजना में कोई भी जगह नही रक्‍्खी गई । हमारा श्रथ यह नहीं 
है कि जितनी लागत पञाब में पड़ी है उतनी ही समस्त भारत मे पड़ेगी, पर 
हमने पंजाब की चकवदी की लागत उदाइरण के रूप में ली है | लागत के 
अतिरिक्त केवल एक बार चकवदी कर देने से दोबारा खेतों का छोठे-छोटे 
टुकड़ों में विभाजन होना नहीं रोका जा सकता, पर इस समस्या पर लेखकों ने 
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कुछ भी विचार नहीं क्रिया | फिर यद्यपि कि वे सहकारी-कृषि के सिद्धांत को 
मानते हैं और इसको कार्य रूप मे परिणित करने के लिये कुछ ज़बद॑स्ती से 
काम लेने की भी सिफारिश करते हैं, पर उन्होने यह कहीं भी स्पष्ट नही किया 
कि सहकारी कृषि से उनका क्‍या तात्पयं है। यदि इस शब्द का समष्टि-करषि 
( 00]]8९78 ७७०72 ) के माने मे प्रयोग करते हैं, जैठा कि कुछ 
विद्वानों का विचार है, तो हम बता देना आवश्यक समभते हैं कि किसानों 
से उनके खेतों का स्वामित्व छीन लेना कानूनी रूप में नहीं तो वास्तविक रूप 
मे अनिवार्थ है, जैसा की रूसी प्रयोग स्पष्ठतया बताता है। यदि कृषि का 
यंत्र-करण किया गया, तब तो ऐसा होना अवश्यभावी दो जायगा | 


कृषि-सुधार के कार्यक्रम की अवशेष बातों का भी सच्चेप मे जिक्र कर दें। 
वे बहुत तात्विक स्वभाव की हैं | इस श्रेणी मे भूमि के कटाब को रोकना, 
सिंचाई के साधनों का निशंय करना ओर आदश्श खेतों को स्थापित करना 
आदि बाते आती हैं | भूमि के कटाव के विषय में लेखकों का यह कथन 
बिल्कुल सत्य है कि प्रति वर्ष बहुमूल्य ऊपरी मिट्टी बडी मात्रा बरसाती 
पानी के साथ बढ जाती हैं और अगर ऐसा बराबर होता रह्य तो लाखों एकड़ 
भमि सवंदा के लिये हमारे हाथों से जाती रहेगी | अतः उन्होंने भूमि-रक्षा के 
लिये २०० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक व्यय और १० करोड़ के वाषिक व्यय 
का आयोजन किया है। सिचाई के बारे मे आजकल यह दशा है कि खेती 
सिंचाई पर बहुत कम अशों तक आश्रित है | बृटिश भारत में कुल जोते जाने 
वाली भूमि का क्षेत्रफल १६३८-३९ में २० करोड़ ९० लाख एकड़ था, पर 
उनमे से केवल ५ करोड़ ४ लाख ज्षेत्रफल को ही कृत्रिम साधनों से सींचा गया 
था | योजना-निर्माताओं का विश्वास है कि विंचाई के क्षेत्र मे २०० प्रतिशत 
वृद्धि करना आवश्यक है । उन्होंने आदश खेतों के स्थापित करने के लिये भी 
आयोजन किया है। उनकी राय में “अच्छे किस्म के वीज ओर खाद, खेती 
के औजार, बैल श्रादि वस्तुएँ प्रदान करने के लिये और किसानों की आम- 
तौर पर सहायता करने के लिये”? आदर्श खेतों का होना जरूरी है। 
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१३०प्रतिशत बृद्धि के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये हमें कुल पूंजी को 
इस प्रकार लगाना पड़ेगा $--- 
( करोड़ रुपयो में ) 
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अध्याय ६ 


व्यापार, यातायात, बेंकिंग ओर बीमा 
सम्बन्धी योजना 


योजना के दो प्रमुख भागों--कृषि ओर उद्योगों के अध्ययन के 
पश्चातू, अब हम अपने आर्थिक जीवन के व्यापारिक, धन सम्बधी तथा 
सामाजिक पहलुओं पर भी विचार करे | जैता कि नीचे बताया जायगा, इन 
पहलुओं पर लेखकों ने बहुत कम ध्यान दिया है। इससे इस कथन की 
कि इन उद्योगपतियों ने केवल ओद्योगिक निर्माण पर ही अधिकतर ध्यान 
दिया है ओर अन्य विभागो पर सापेक्षिक़ दृष्टि से कम विचार किया है, पुष्टि 
होती है। 
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यह योजना व्यापारिक नीति अथवा कार्यक्रम के विषय में एक शब्द 
भी नद्दी कहती । व्यापार-योजना के निर्धारण में नीति, धन और विस्तार की 
महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है | चाहे ये निर्माता अन्य किसी 
पहलू पर विचार न करते, पर उनका निम्नल्षिखित विषयों की अवहेलना 
करना कभी क्षम्य नहीं हो सकता ; (१) विदेशी व्यापार सम्बधी नीति, ओर 
(२) भारत-स्थित विदेशी व्यापारिक सगठन, स्वामित्व, ओर अधिकार के 
प्रति नीति | जहाँ तक पहले विषय का प्रश्न है, ये लेखक़ सीधे रूप में कुछ 
भी नहीं कहते, ओर जो कुछ वे परोक्ष रूप से कहते हैं वह बहुत सावधान 
शब्दों मे छिपा हुआ है और तक और विव्राद से बचता हुआ चलता है। 
प्रतीत यह होता है कि वे विदेशी व्यापार की एक दम रोक थाम करना या 
उसका निषेध-करना नही चाहते पर वे उसको कम अवश्य कर देना चाहते 
हैं | इसके अतिरिक्त वे आत्म निर्भरता के सिद्धान्त केवल कृषि पर लागू करना 
चाहते हैं, उद्योगों पर नहीं। इस अवस्था के भौड़ेषन का जिक्र हम पहले ही 
कर चुके हैं। यदि वे चाहते हैं कि भारत में हम आत्म-निभरटा के नम्म- 
स्वरूप को अपनावें, तो वे साफ-साफ शब्दों में ऐसा क्‍यों नहीं कहते १ पर 
आार्थिक-प्रणाली के कृषि-सम्बन्धी विभाग की उन्नति को ओद्योगिक उन्नति 
को स्थान देने के लिये रोक देना एक ऐसी अवस्था है कि जिसको इस देश 
के निवासी स्वीकार,करने के लिये तैयार नहीं होगे । 

ओद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के विदेशी स्वामित्व एवं अधिकार 
की समस्या और भी समीप तथा महत्वपूर्ण है | इन योजना-निर्माताओं ने 
यह भी नहीं बताया कि वे इन संगठनों का भारतीयकरण अथवा राष्ट्रीय- 
करण करेंगे अथवा नहीं । यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हे कुछ ओर 
सम्पत्ति की श्रावश्यकता पड़ेगी, और इसके लिये योजना में स्थान देना 
आवश्यक है। 

यातायात और समाचार बाहन के साधनों के विषय में यह योजना 
मौन नहीं है पर इसमे इस विषय पर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया | 

उन्होंने इन साधनों की आवश्यकता और उनके महत्व को खुले शब्दों में 
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स्वीकार किया है, ओर इनकी कमी पर उन्होंने शोक भी प्रकट किया है। 
“भारतवष का क्षेत्रफल १३,८०,००० वगमील होते हुए भी”, वे लिखते हैं, 
“यहाँ केवल ४१,००० भील रेल हैं, जब कि योरुप मे ( रूस को छोड़ कर ) 
१६,६६,००० वर्गमील क्षेत्रफल मे १,९०,००० मील रेल हैं। इसी प्रकार 
चटिश भारत में १०० वगमील पीछे ३२५ मील लम्पी सड़के हैं। यह अक 
सथुक्त राष्ट्र अमेरिका में १०० ओर युनाइटेड किगडम में २०० है।” 
अतएव उन्होंने रेलो को २१,००० मील तक बढाने का आयोजन किया है और 
इसके लिये ४३४ करोड़ रुपया प्रारम्भिक व्यय ओर ६ करोड़ रुपये वार्षिक 
व्यय करने पड़ेंगे । सड़कों की वतमान अ्रवस्था यह है कि यहाँ कुल सड़कें 
३,००,००० मील लम्बी हैं जिनमें से केवल ७४,००० मील सड़के पकी हैं 
ओर शेष २,२६,००० मील कच्ची | सड़कों के विषय से उनका अपना 
लक्ष्य सड़को को दुगना कर देना है। उनके कार्यक्रम में मुख्यतः गाँव की 
ओर छोटी जिलों की सड़के आती हैं | इस सड़क वाले कार्यकम का प्रारभिक 
व्यय ३०० करोड़ रुपये होगा और वाषिक व्यय ३४ करोड़ रुपये | उन्होंने 
२,२६,००० मील लम्बी साधारण कच्ची सडको के, जिन पर गाड़ी, मोटर 
आदि काफी चलती हैं, पक्की करने का भी आयोजन क्रिया है और इस काम 
के लिये ११३ करोड़ रुपये रक्खे हैं | इस प्रकार सड़कों पर कुल लागत ४१३ 
करोड़ रुपये आती है। स्मरण रहे कि भारत-सरकार के कसल्टिग इजीनियर 
ने हाल दी में ४ लाख मीज्न सड़के बनाने के व्यय को ४४० करोड़ रुपये 
आँका था | 

उन्होंने तटीय यातायात पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने बतलाया - 
है कि यातायात के इस स्वरूप की काफी अपदेलना हुई है। भारत की 
विस्तृत तट-रेखा पर बिखरे हुए छोटे-छोटे प्राकृतिक बन्दरगाहों में वे सुधार 
करना चाहते हैं और माल भरने तथा उतारने के साधनों को प्रस्तुत करना 
चाहते हैं | उन्होंने लिखा है कि “बहुत समय से बम्बई, कलकत्ता, मद्रात 
ओर कराची आदि को छोड़ कर कुछ दही ऐसे बन्दरगाह होंगे जहाँ ययथेष्ट 
सामुद्रिक यातायात के साधन विद्यमान हों | द्वात्न दही में कुछ छोटे बन्दरगाहों 
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की, मुख्यतः भारतीय भारत मे, उन्नति की गई है, पर फिर भी ऐसे बन्दर- 
गाहों की सख्या क्नि जो तटीय यातायात में भाग ले सके बहुत कम है। यदि 
भविष्य में हमे तटीय यातायात को देश की यातायात-प्रणाली में उचित 
स्थान देना है, तो छोटे-छोटे जहाजों के उपयुक्त अनेको बन्द्रगाहों को बनाना 
आवश्यक है। इस काम के लिये लगभग ५० करोड़ रुपये लगाने पड़ेगे। 
दस प्रतिशत की दर से, वार्षिक व्यय ५ करोड़ रुपये आवेगा ।?” 
इन लेखकों के सामुद्रिक यातायात सम्बन्धी विचार स्पष्टटया बहुत 
सकीयण हैं क्‍योंकि वे तटीय यातायात के आगे कुछ सोचते ही नहीं। देश- 
वासियों की बहुत समय से यह अकाज्षा रही है कि उनके माल लाने और 
ले जाने के लिये स्वदेशी जहाज हों और विदेशी जहाजों पर उनकी निर्भरता 
यदि लोप न हो तों कम तो अवश्य हों जाय | इस देश मे सामुद्रिक यातायात 
सम्बन्धी साधन और लाभ प्रचुर मात्रा मे विद्यमान हैं और इसका विदेशी 
व्यापार भी बहुत काफी है, ओर यदि ये योजना-निर्माता आत्म-निर्भरता की 
संकीर्ण गली में ही चक्कर न काटते रहे तो इसका कई गुना बढना भी 
अवश्यभावी है | वतंमान समय में हमे विदेशी जहाजों को प्रति वर्ष बहुत 
सा रुपया देना पड़ता है ओर देशी जहाजों को उन्नति विदेशी जहाजों ने 
अन्यायपूर्ण स्पर्धा के बल पर रोक रक्खी हैं। इन सब बातों का यही निष्कर्ष 
है कि इस देश के लिये बनाई जाने वाली प्रत्येक योजना में भारतीय 
साम्द्रिक यातायात की पूरी उन्नत के लिये आयोजन होना नितान्त आव- 
श्यक है । कोई भी योजना जो इस प्रकार का आयोजन नहीं करती इस देश 
के निवासियों के आदर्श तक नही पहुँच सकती ओर उनको सतुष्ट नही कर 
सकती । 
यातायात योजना के इस चित्र मे एक और अभाव हवाई यातायात 
का है। इस कथन का कि हवाई यातायात का निकट भविष्य में बहुत 
ऊचा स्थान होगा, शायद द्वी कोई व्यक्ति खंडन करने का साहस करे । 
अब तक हमारे देश में हवाई यातायात की उन्नति बहुत थोड़ी--केवल नाम 
मात्र को--हुई है | पर युद्ध ने एक ऐसी नई स्थिति उत्पन्न कर दी है कि 


व्यापार, यातायात, बैंकिंग और बीमा सम्बन्धी योजना ३६ 


इस लापरवाही को जारी रखना और विदेशियों को इस देश में हवाई याता- 
यात के साधनों को शोषित करने देना हमारे हितों के विरद्ध होगा। आज 
कल नये नये हवाई जहाज ईजाद किये जारहे हैं जिनकी गति प्रबल, सामान 
ओर यात्री ले जाने की सामथ्यं अधिक ओर खराब मौसम का सामना करने 
की शक्ति ज्यादा है। पाइलट, ग्राउन्ड इंजीनियर तथा अन्य कुशल ओर 
विशिष्ठ व्यक्ति, इस युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिये, सहसों की सख्या 
में तैयार किये जा रहे हैं। बहुत से स्थानों पर नये हवाई अड्डे, होटल तथा 
अन्य इसी प्रकार को चीजें बनाई जा चुकी हैं। नये वायु मार्ग खोले जा 
चुके हैं| इस प्रकार अब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है कि इसमें गतिवान 
यातायात के इस साधन की उन्नति करना स्वाभाविक्र और तक पूर्ण ही 
नहीं वरन आसान भी हो गया है। इसके अतिरिक्त ससार के समस्त देश 
हवाई यातायात"के भत्रिष्य के विषय में चितित है। चिता की खास बात है 
एक सतोषप्रद आधार को खोज निकालना जिस पर कि एक देश के जहाज 
सारे संसार में चक्र लगा सके। एटलाटिक महासागर के दोनों ओर 
का वातावरण “वायु की स्व॒तत्रता”? मे शब्द से गूंज सा जारहा है, जो कि 
भारत ऐसे देश के हितों को अवश्य ही द्वानि पहुँचावेगा । भारत सरकार ने 
कुछ काल हुए हवाई यातायात की उन्नति के लिये एक योजना तैयार 
कराई थी जिसे कि खाघारण और नम्न कहा गया है। इसके कायक्रम के 
अनुसार, दस साल के अन्दर देश मे ११६ हवाई अड्डो ओर उतरने के 
स्‍्थानो का एक जाल बिछा दिया जायगा ओर इसमे १५३४ करोड़ रुपये व्यय 
दोगे | ६! हवाई अड्ड तो मोजूद है ही; श्रतः केवल २४ नये अड्डे बनवाने 
पड़ेंगे | ७८ अड्डी को रात में उड़ने को सुविधात्रों ओर साधनों से सुसजित- 
किया जायगा। हर दर्जे के विशिष्ट और कुशल व्यक्तियों की सख्या ७०,००० 
पर आँकी गई है | यह अचम्मे की बात है कि भारत सरकार तक, जिस पर 
सुस्ती और वैमनस्यता का दोषारोपणु किया जाता है, जिस हवाई यातायात 
की ठेढी ओर महत्वपूर्ण समस्या की अवहेलना न कर सकी, उसका उद्योग- 
पतियों की योजना ने जिक्र तक नहीं किया ! 
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सदेश-वाहन के साधनों की भी इसी प्रकार, इस योजना मे, अवहेलना 
की गई है। यदि हमारे गाँवों और शहरो मे कंषि और उद्योग-सम्बन्धी 
उन्नति काफी हुई तो हमे डाकखाने, तारघर, सेविग्स बैंक, रेडियो, बेतार 
का तार आदि स्थान स्थान पर स्थात्रित करने पड़ेंगे ओर दूसरे सदेश-वाहन 
व धन-बाहन के साधनों की उन्नति करनी पड़ेगी, ओर इसके लिये बहुत सा 
रुपया ख्च करना पड़ेगा। पर इस ओर उद्योगपतियों ने न तो कोई ध्यान 
दिया है और न कोई आयोजन ही किया है | 

यातायात के अतिरिक्त, आथिक उन्नति के धन-सम्बन्धी साधनों की 
ओर भी इन बोजना-निर्माताश्रो ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इनमे से 
बैंकिंग ओर बीमा प्रमुख हैं | युद्धोपरात उद्योगों, कृषि और ध्यापार की उन्नति 
प्रति-व्यक्ति आय की वृद्धि, शिक्षा का प्रसार और बीमा-विक्रग की कुशलता 
में तरक्की बीमा की माँग को इतना बढ़ा देगी कि उसे पूरा करने के लिये 
हमे दजनों कम्पनियों चलानी पड़ेगी। भारतीय बीसा कम्पनियों की यह भी 
शिकायत है कि विदेशी कम्पनियों ने जिनके अ्रतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हैं और महान 
पूंजी है, भारतवर्ष मे अपना काम खूब फेला रक्‍्खा है, और देशी कम्पनियों 
को, खास कर आग-बीमा ओर सामुद्विक बीमा के क्षेत्रों मे, उनकी तीज्र स्पर्धा 
का मुकावला करना पड़ता है और हार माननी पडती है | हमे हर योजना में 
इस बात का आयोजन करना पड़ेगा कि बड़ी-बड़ी भारतीय बीमा कम्पनियाँ 
स्थापित की जावे कि विदेशी कम्पनियों से बीमा के हर क्षेत्र में सफलता 
पूवंक टक्कर ले सके और बीमा की बढती हुई माँग को संतुष्ट कर सके। 
मुख्यतः: विदेशी विनिमय बेक्र और विदेशी सामुद्रिक बीमा कम्पनियों के 
पारस्परिक सम्बन्ध और समभोते को हमे अवश्य तोड़ना पड़ेगा | यह बात 
सब मानते हैं कि हमारे देश में आज तक कोई भी देशी विनिमय बैंऊ केवल 
इसलिये स्थापित न हो सका कि विदेशी बेंक्ों ने उसका गला काटने में और 
उसका खत्यानाश करने में हरेक साधन का प्रयोग किया। देश के अदर भी 
व्यापारिक बैंकिंग के ज्षेत्र मे भी विदेशी बैकों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण 
कर लिया है | युद्ध के बाद हमारे सामने समस्या इन सब विदेशी बैंकों से 
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टक्कर लेने की तो होगी ही, पर आर्थिक उन्नति के साथ जो बैंकिंग की माँग 
बढ़ेगी, उसको पूरा करने के लिये बहुत से नये बैंक स्थापित करने पड़ेंगे | 
गाँवों तक मे बेंक्र ओर बीमा कम्पनिया स्थापित करने के लिये और उनकी 
विभिन्न प्रकार की किस्मे क्वायम करने के लिये हमे करोड़ो रुपये खचच करने 
पड़ेंगे | पर इन सब महत्वपूर्ण ओर आवश्यक बातों के लिये इन उद्योगप॑तियों 
ने रुपयों का बिल्कुल भी प्रबध नहीं किया, जो कि उनकी योजना का एक 
बड़ा दोष है। 


ज्अवध्याय ७ 
कुशूल व्यक्तियों का प्रश्न 


| 

भारत ऐसी अवस्था में स्थित देश के लिये जो भी योजना तैयार की 
जायगी उसमे एक महत्वपूर्ण बात यह देखी जायगी कि यह कुशल व्यक्तियों 
के अश्रभाव को दूर करने का क्‍या आयोजन करती है । उद्योगों की उन्नति 
एवं कृषि का यजत्न-करण और विकास कुशल व्यक्तियों की माँग को अपूर्व 
मात्रा में बढ़ा देगा। हे शारीरिक व मस्तिष्क-सम्बन्धी काय करने वाले, 
दोनों की ही आवश्यकता होगी | कक्षाओं में पढने वाले या कमरों में अध्ययन 
करने वालों की तथा कारखानों में काम सीखने वालों एवं व्यक्तिगत अनुभव 
पर भरोसा रखने वालों की हमे एक समान आवश्यकता पड़ेगी । शिक्षित 
शारीरिक काय करने वाले मजदूरो की उपस्थिति एक योजना की सफलता के 
लिये नितान्त आवश्यक है क्योंकि बिना इस प्रकार की पूर्ति के हम यत्र-सजित 
मिलों ओर कारखानो को चालू नहीं कर पावेंगे और योजना के प्रमुख अंगों 
को कार्य-रूप मे परिणित नहीं कर सकेगे। हमारी श्रौद्योगिक उन्नति पर कुशल 
श्रमी के अभाव ने जो सीमाएँ बाँध दी हैं और कार्यक्षमता बधन के मार्ग मे जो 
कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी हैं, उन्हें हमे हटाना होगा; ओर एक आर्थिक 
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योजना की छत्र-छाया में इस कमी को दूर करने के लिये हमे पूरी कोशिश के 
साथ काम करना होगा। इसदिशा में सरकार एव उद्योगपतियों को बहुत काम 
करना पड़ेगा, और उद्योगो के मानुषिक अश में बहुत सी पूंजी लगानी पड़ेगी । 
पर हमे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उद्योगपतियों को योज्ना साधारण 
श्रमी को चतुर श्रम्ती मे परिणित करने की ओर ध्यान नहीं देती, और ऐसी 
हालत में उनका अभीष्ट मात्रा का ओद्योगीकरण अठम्भव हो जायगा । 
शारीरिक कार्य करने वालों के अतिरिक्त बहुत कुशल और विशिष्ट 
व्यक्तियों की भी कमी हमे पग पग पर खटठकेगी। इजीनियर, डाक्टर, अ्रध्या- 
पक, बीमा-व्यवसायी, बैंकिंग में कुशञ्ञ व्यक्ति, शासक, प्रबंधक आदि सब इसी 
श्रेणी मे आते हैं। इन व्यक्तियों की देश मे बहुत कमी है । भारतवष, जो 
भूखे रहने, बीमारियों के शिकार होने ओर ससार के सबसे ऊंची मृत्यु दर 
देने के लिये प्रतिद्ध है, केवल ४२,००० डाक्टर और ४,००० नर्सों को अब 
तक तैयार कर पाया है। यदि सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसा देश ४०० या 
५०० से अधिक शहर व घर निर्माताओं के रखने की शेखी नही बधार सकता 
तो हमारे देश में ४० या ५० भी ऐसे कुशल शहर व घर निर्माता नही 
निकलेगे | हमारे यहाँ बैंकिंग, बीमा और यातायात के ज्षेत्रों में निपुण 
व्यक्ति बहुत ही कम हैं | यदि यद्द सच है कि हाल में द्दी हमारे देश में इतना 
बेंकिंग-विकास होने का प्रमुख कारण कुशल और शिक्षित व्यक्तियों की उप- 
ध्थिति है जो कि बैंकों मे कुछु काल काम कर चुके हों और उसके भेदो और 
रीतियों से भल्ली भाँति परिचित हो चुके हैं, तो तक से अन्य क्षेत्रों में भी व्यापा- 
रिंक उन्नति बिना शिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की उपस्थिति के नहीं हो सकती। 
अभाग्यवश हम बहुत अरसे से विदेशी प्रबथ एवं शासन सम्बन्धी कुशलता 
पर निभर रहते आये हैं | हमारे बड़े बड़े उद्योग-घथे जैसे कपड़े के कारखाने, 
जूट के कारखाने, लोहे के कारखाने आदि विदेशी मैंनेजर श्रोर विशिष्ट 
व्यक्तियों के बल पर खड़े हुए हैं। यह हमारी कमजोरी और औद्योगिक श्रकुश- 
लता का एक महत्वपूर्ण कारण है। विदेशियों को भारतवर्ष की जलवायु 
माफिक नहीं आती | उन्हें काफी रुपया प्रारम्भ में ही दे देना पड़ता है 
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जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हे नोकरी से अलग करना कठिन हो जाता 
ओर वे कभी कभी आज्ञा के विरुद्ध भी काम करने लगते हैँ । उन्हें भारतवर्ष 
के मजदूरों से काम लेने का अनुभव नहीं होता और वे उन्हें केवल सुस्त और 
अकुशल कमजोर मरचिल्ले मालूम पड़ते हैं | युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया 
है कि विदेशी कुशल्ञता पर ज्यादा निभर रहना भय का कारण हो सकता हे, 
खात्षकर राष्ट्रीय आपत्ति काल मे। शिक्षा-सम्बधी योजना हमे इस प्रकार की 
बनानी पड़ेगी जिसके बूते पर हम कुशलहदीनता और अस्थिरता की जड़ ही 
काठ दें, और अपनी आवश्यकतानुसार देशी कुशलता की गति और मजबूती 
के साथ उन्नति कर ल॑ | पर यदि ये आठ योजना निर्माता इस पहलू से परिचित 
हैं, तो उन्होंने इसे कार्य रूप मे परिणित करने की चेष्टा नहीं की | उन्होंने 
इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन अपनी बताई हुई सेद्धान्तिक श्रथवा 
क्रियात्मक शिक्षा की किसी भी श्रेणी मे नहीं किया | 
इन लेखकों ने शिक्षा की एक नई शाखा के विषय में भी एक शब्द 
नहीं कहा जिसको प्रिसटन विश्वविद्यालय (सयुक्त राष्ट्र) ने काय रूप में 
परिणित कर दिया है और जिस पर विदेश काफी ध्यान दे रहे हैं | यह है 
योजना-विषयक शिक्षा | यदि उन व्यक्तियों को जो कि योजना द्वारा चित्रित 
कार्यक्रम को चलायेगे, उसे पूरा करेंगे ओर उसे एक वास्तविक रूप देंगे, 
पूरी योजना से परिचय करा दिया ज्यय ओर उन्हें यत्र-प्रणा ली को समझा दिया 
जाय जिसके वे एक अग है, तो निस्सदेह वे अपने कतंव्य का अधिक कुशलता 
ओर सफचता के साथ पालन करेंगे । इस आधार को लेकर प्रिसटन ने योजना 
के विद्यार्थियों का तीन श्रेणियों में विभाजन किया है | (१) योजना-- विशारद 
(२) यो ना > गौ , और (३) योजना-शासक ओर तीनों के पाउ्य-क्रम व 
शिक्षा के विषय भी अलग-अलग हैं | इस बात को अब माना जाने लगा है कि 
इस प्रकार की शिक्षा एक योजना की सफलता के लिये नितान्त आवश्यक है। पर 
हमारे उद्योगपतियों ने अपनी योजना में इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। 
देश में भी इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता का अ्रनुभव नहीं किया जा 
रहा है; और हमारे विश्वविद्यालयों ने ही इस दिशा में शिक्षा का कुछ प्रबंध 
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किया है। हाँ, प्रयाग विश्वविद्यालय ने अवश्य एम० ए० श्रेणी में “योजना?? 
नामक एक विषय अवश्य जोड़ा है ओर उसमे शिक्षा भी दी जा रही है । 
हो सकता है कि उद्योगपतियो ने “विश्वविद्यालय की शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा 
एवं अनुसंधान” के दर्ज में इस शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया हो; पर 
इस दर्ज की शिक्षा पर व्यय करने के लिये उन्होने जितने धन का आयोजन 
किया है वह बहुत ही कम है । 

है शिक्षा पर कुल मिला कर ४६० करोड़ रुपया खर्च क्रिया जायगा 
जिसमे प्रारम्भिक शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्वेषण सभी 
शामिल हैं। उन्होने विश्वविद्यालय की शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और अन्वेषण 
पर राष्ट्रीय आय के ५/१००० वें भाग के व्यय करने का प्रस्ताव किया है और 
अनुमान लगाया है कि योजना के प्रथम वध से यह खर्चा १० करोड़ रुपये 
आर अतिम वर्ष में ३० करोंड़ रुपये होगा और औसत २० करोड़ रुपये 
वार्षिक का आकर पड़ेगा | अन्य शब्दों मे, योजना के १५ वर्ष में कुल ३०० 
करोड़ इस विषय पर व्यय किया जायगा | यह रुपया बहुत ही कम है और 
लेखको के दूसरे प्रस्तावों को कायशील बनाने में काफी नही होगा। डाक्टरी 
शिक्षा को ही ले लीजिये। आजकल हमारे देश में ४२००० डाक्टर और 
४,५०० नसें हैं जिनके बूते पर लेखकों द्वारा चित्रित महान स्वास्थ्य-बधंक 
कार्यक्रम पूरा करना असम्भव है। योजना को सफल बनाने के लिंये हमे 
कितने डाक्टर ओर नस चाहिये, उसका अनुमान पिछुले पृष्ठ पर लगाया गया 
है | इसकी तालिका से स्पष्ट है कि योजना के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य क्रम को 
सफल बनाने के लिये हमे ६.८ लाख डाक्टरो ओर १३ ७ लाख नर्सों की 
आवश्यकता पढ़ेगी । १६३६ मे एक डाक्टर की शिक्षा देने का वार्षिक व्यय 
भारतवर्ष में औसतन ८१५) वार्षिक आया था | इस आधार पर ३,८२,३६०० 
विद्यार्थियों को डाक्टरी शिक्षा पर पाँच साल तक प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 
३०५,६६,८७,३५००) खर्च करने पड़ेंगे । यदि हम इसमें १३.७ लाख नर्सो के 
शिक्षा देने का व्यय यह मान कर कि प्रत्येक नस की शिक्षा*में केवल १००) 
खर्च होगा, श्र्थात कुल रुपया १३.६ करोड़ लगाना पड़ेगा, जोड़ दे तो कुल रकम 
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३२० करोड़ रुपये आयेगी। अतः उद्योगपतियो ने विश्वविद्यालय की शिक्षा, 
वैज्ञानिक शिक्षा ओर अनुसधान के लिये जो २०० करोड़ रुपये का श्रायोजन 
किया है वह समस्त कार्यक्रम के एक छोटे से भाग को भी सफल नहीं बना 
सकता | 

स्पष्टवया लेखकों ने शिक्षित व्यक्तियो की समस्या पर बहुत कम ध्यान 
दिया है ओर उन्हें अपनी योजना को सम्तोंषप्रद बनाने के लिए काफी सुधार 
करने पड़ेंगे | हमकों खुशी है कि भ्री घनश्यामदास बिड़ला के फेडरेशन आव 
इंडियन चेम्बस आंव कार्मस एन्ड इन्टस्ट्री की १६४४ की सालाना बैठक के 
व्याख्यान से प्रतीत होता है कि उन्हें इस समस्या का पूरा पूरा ध्याव है । 
उन्होंने कहा कि “योजना के सम्बन्ध मे सबसे बड़ी कठिनाई आदमियों 
की कमी है | भारतवर्ष में हमारे पास काफी आदमी नही हैं जोंकि इस प्रकार 
के कार्यों को कर सके |” श्री विड़ला के इस कथन से हम पूणतया सहमत 
हैं और इमे आशा है कि वे अपने साथियो पर अ्रपना प्रभाव डालेंगे ओर 
योजना में ऐमे सुधार करायेगे कि जिससे सब प्रकार की शिक्षा के लिए काफी 
धन का प्रबन्ध हो | 
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योजना का धन-सम्बन्धी पहल 


इस योजना की सबसे महत्वपूण और मजबूत बात यह है कि इसमें 
बताये गये धन-सबधी प्रस्ताव बहुत अच्छे और क्रियात्मक हैं । जैसा हम बता 
चुके हैं, इस योजना के प्रकाशित होने के पूर्व, सरकार, अर्थशात्री ओर जन- 
साधारण के सम्पुख एक बड़ा प्रश्न यह था कि एक विशाल आशिक उन्नति 
के काय्यक्रम को सफल बनाने के लिये धन कहाँ से आवेगा | इस प्रश्न का 
कोई भी इल समझ मे न आता था। देश और उसके निवासियों की नि्धनता, 
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राष्ट्रनिर्माण के कामों की घन के नितान्त अभाव के कारण अवदहेलना, हाल 
में होने वाली थोड़ी बहुत आर्थिक उन्नति के मार्ग में रोड़े अ्रव्काने वाली 
कठिनाइयाँ, एक विदेशी सरकार के उद्देश्यों के विषय में बहुत काल से चलते 
आने वाला संदेह---इन सब ने मिलकर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर 
दिया था कि जिसमे युद्धोपरात पुनर्निर्माण एक निरथंक वाक्य प्रतीत होने 
लगा था । क्योकि आवश्यक घन प्राप्त करने की असम्भवता एक बड़ी बाधा 
. थी और इसी की बृजद्द से योजनात्मक उन्नति को एक सुदूर भविष्य की वस्तु 
समझा जाने लगा था। पर “श्राठ उद्योगपतियों ने योजना के लिये घन प्राप्त 
करने के वास्तविक, क्रियात्मक और अच्छे मार्ग बताये हैँ | यह सच है कि इस 
योजना के धन-सम्बधी पहलू की कड़ी आलोचना हुईं है, पर श्रसल बात 
यह है कि ये प्रस्ताव इतने नये और क्रातिकारी हैं कि देशवासी इनको देख 
कर भोचक्के से रद्द गये हैं, ओर यह अवस्था जब तक समाप्त नहीं हो जाती 
तब तक धन-सम्बधी प्रस्तावों का वास्तविक मूल्य पहिचानने में कठिनाई 
“, होगी । 

इन लेखकों ने धन के मार्गों को दो विभागों में बाँटा हे भीतरी 
ओर बाहरी | बाहरी घन से उनका आशय उस धन से है जो हमें विदेशों को 
माल अथवा सेवाओं के आयात करने के बदले मे देना पड़ेगा | इसमें निम्न- 
लिखित वस्तुएँ सम्मिलित हैं | (१) देश का गढ़ा हुआ धन मुख्यतः सोना; 
(२) हमारा युनाइटेड किंगडम पर उधार रुपया अर्थात स्टर्लिंग पर्च जो रिज़्ब 
बैंक के पास हैं ; (३) हमारे निर्यात-आयात का अपनी तरफ वाला भेद; और 
(४) विदेशी ऋण । भीतरी धन से उस घन से आशय है जो कि हमारे देश 
मे स्थित आर्थिक साधनों की उन्नति मे लगाया जायगा | इसमे निम्नलिखित 
चीजे सम्मिलित हैं; (१) देशनिवासियों की बचत; (२) “बनाया गया? धन | 
स्पष्टया बाहरी ओर भीतरी घन के मध्य मे जो लकीर खींची गई है उसका 
क्रियात्मक दृष्टि से बराबर और सवंदा पालन होना असम्भव है; और न इस 
अंतर्मद की कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है | पर इससे इस योजना मे 
बताये गये प्रस्तावों की मजबूती या श्रेशता में कुछ अंतर नहीं होता । 
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देश में गढ़े हुए धन से लेखकों का आशय मुख्यतः सोने से है । सोने 
के बड़ी मात्रा मे यहाँ से निर्यात दोने के बाद भी अनुमान लगाया गया था 
कि हमारे देश में लगभग १,००० करोड़ रुपये का सोना बाकी है | इसमे से 
ये लेखक केवल ३०० करोड़ रुपया योजना की सफलता के लिये लेना चाहते 
है। ३०० करोड़ रुपये के मुल्य का बेकार सोना उत्पादक कार्यों मे लगाने के 
प्रस्ताव का हम शुभागमन करते हैं। पर जब वे यह कद्दते हैं कि उन्हें इस 
तरफ से “३०० करोड़ रुपये से अधिक का सोना नही मिल सकता”?, तब हमे 
भय है कि या तो उन्हें राष्ट्रीय और विश्वासपूर्ण सरकार की १०० */, सोना बाहर 
निकलवा लेने की शक्ति में संदेह है या वे यह सोचते हैं कि सोना एकत्रित किये 
रहना युद्ध के समय लाभदायक द्वोगा और या वे कागजी चलन के पीछे आ ज- 
कल की भाँति स्वर्ण-कोष रखने की बात सोचे बेठे हैं ! हमारा विचार है कि 
इन योजना-निर्माताञ्रों के मस्तिष्क मे जिस प्रकार की अधिकारित आर्थिक 
प्रणाली का चित्र है उसमे मुख्यतः जब कि उसे कुशलता और हृढता पूर्वक 
एक जन-साधारण की सरकार जिसमे देश निवासियों को पूर्ण विश्वास होगा - 
चलायेगी, सोने का चलन-सम्बन्धी प्रयोग न्यूनतम मात्रा तक घटाया जा 
सकता है | हमारी समस्त स्वणं-राशि--एक आवश्यक मात्रा को आभूषण 
एवं ओद्योगिक प्रयोगों के लिये छोड़कर--हमारी सरकार बाहर निकलवाकर 
अपने अधिकार में कर सकती है | स्मरण रहे कि यदि किसी समय हमें सोने 
की आवश्यकता पड़ी तो इम उसे खुले बाजार में खरीद सकते हैं ! यह एक 
आर वजह है जिसके कारण हमारे लिये इतनी अल्प-सी सम्पत्ति को कार्यशील 
पूँजी में परिणित कर लेना, जो कि आगे भी धन उत्पन्न करे और आदमियों 
को अधिक घनवान बनाये, लाभदायक होने के साथ साथ खतरे से भी खाली 
है | हमारा व्यक्तिगत विचार है एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार को आँके गये 
रुपयों से दुगने रुपये का सोना एकत्रित कर लेना कठिन नहीं होगा और इस 
अधिक प्रास किये गये घन को योजना के छूटे हुये कार्यक्रम में लगाना 
श्रभीष्ट होगा | 

धन का दूसरा साधन है स्टिंग पर्च जो रिजव॑ बैंक में तेजी के साथ 
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इकट्टे होते चले जा रहे हैं। जब यह योजना प्रकाशित हुईं थी तब ये प्चे 
लगभग ८०० करोड़ रुपयों के बराबर एकत्रित हो चुके थे ओर इन लेखकों 
ने लिखा था कि “यदि युद्ध एक या दो वर्ष जारी रहे और त्रिटिश तरकार 
हमारे देश में से माल उसी पैमाने पर खरीदती रहे जैसा कि वह अ्रब तक 
करती आई है, तो यह रकम बढ कर १,००० करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी।?? 
उनका यह कथन सच हो चुका है और ये पर्चे इस रकम तक पहुँच चुके हैं । 
पर एक टेढा प्रश्न यह है; क्या यह धन-राशि हमें योजना के प्रारम्भ में यन्न 
आदि वस्तुओं के आयात करने के लिये दे दी जावेगी १ या, क्‍या यद्द इमें 
कुल आवश्यक घन के १० प्रतिशत भाग तक मिल सकेगी ! इसमें बहुत सदंद 
है| पहली बात तो यह है कि इस बात की बहुत सम्भावना है कि जैसे पहली 
बड़ी लड़ाई के बाद हमे ब्रिटेन के युद्ध-व्यय ओर युद्धोपरात-पुनर्निर्माण की 
अर रुपया देना पड़ा उसी प्रकार इस युद्ध के बाद भी दना पड़े | मुख्यतः 
जापानियों के हमारे देश पर आक्रमणों के भय ने इस सम्भावना को और 
भी अधिक बढ़ा दिया है? लद॒न के आर्थिक पत्र “इकानामिस्ट”, लाड 
केन्स तथा अन्य बूटिश अर्थशात्री एवं राजनीतिज्ञ ने कुछ काल से यद्द माँग 
शुरू कर दी है कि इडो-बृटिश राजीनामे की शर्तों मे इस प्रकार के परि- 
बतंन कर देने चाहिये कि स्टलिंग ऋण का कुछ भाग इसी प्रकार समासत 
हो जाये | ब्रेटन कुड़रू मे द्वोने वाली अतर्राष्ट्रीय मुद्रा समिति ने भारतवर्ष 
के इस रुपये के विषय में बहस करने से ही इन्कार कर दिया।” इस प्रकार 
स्टर्लिंग पर्चो के मिलने में अब बहुत सदेह द्वो चला है | ब्रिटेन को रुपया 

देने के बाद जो कुछु भी घन गनेगा उसका कुछ भाग स्टर्लिंग का मूल्य गिर 
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जाने के कारण बर्बाद हो जायगा | फिर हम स्टर्लिंग पर्चों के बदले में यंत्र 
आदि उत्पादक सामान ले सकेंगे, इसमे बहुत संदेह है क्‍योंकि ब्रिटेन ने हमारे 
देश में उपभोग के सामान का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है जो कि 
युद्धोपरांत तेजी पकड़ेगा | इससे हमारे स्टलिग घन का अपव्यय ही नहीं होगा 
बरन युद्ध के समय में जो कुछु भी औद्योगिक उन्नति हुईं है उसको भी धक्का 
लगेगा । अत में जो कुछु भी स्टलिंग की रकम बचेगी, वह ससार के अधि- 
करित उत्पादक माल के बाजारों में क्रय-शक्तिप्रदर्शित नहीं कर सकती क्योंकि 
हमको इस समय उत्पादक माल मिलेंगे ही नहीं; और युद्ध कालीन आर्थिक 
समस्याओं को शातिकालीन आधार पर वापस आने में समय लगेगा । युद्धोन 
परात उत्पादक माल की माँग बहुत बढ़ जायगी--युद्ध के समय में नष्ट-अ्रष्ट 
माल-जायदाद को दोबारा बनाने के लिये, घिसी हुई मशीनें, इमारतें आदि 
बनाने के लिये, भ्रौर युद्धोपरात के आदर्शों के अनुकूल उत्पत्ति मे वृद्धि करने 
के लिये | इस माँग की बृद्धि प्रायः प्रत्येक देश में होगी, मुख्यतः ऐसे देशों में 
जो उत्पादक माल के बनाने के लिये प्रसिद्ध हैं| युद्ध के बाद कुछु समय तक 
उत्पादक सामान की माँग का पूर्ति से अधिक रहना अवश्यम्भावी है; और 
जब तक यह अंतर विद्यमान रहता है तब तक हमे उत्पादक सामान खास 
राजीनामाओं द्वारा ही मिल उुकते हैं। यही कारण है कि बहुत से विदेश 
जिन्हें ऐसे माल की आवश्यकता है या होगी, अभी से बनाने वाल्ते देशों से 
ऐसे माल को पहले उन्हें देने का राजीनामा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे माल 
को हथियाने के लिये एक भगदड़ मची हुई है जिसमे भारतवर्ष कोई भाग नहीं 
ले रहा है और ऐसी दशा मे उसे ब्रिटेन का मुहताज रहना होगा जो स्वयं ऐसी 
दशा में होगा कि भारतवर्ष को कृतश्ञ नहीं कर सकता । अंग्रेजी साहकारों ने 
स्पष्ट शब्दों मे कह दिया है कि वे स्टलिंग ऋण की अदायगी केवल उसी रूप 
में करेंगे जो कि ब्िटेन की युद्धोपरात पुनर्निर्माण की नौति के अनुकूल हो । 
ऐसी दशा में यह बहुत सम्भव है कि हमें उत्पादक माल का मिलना तब तक 
के लिये रुक जाय जब तक कि संसार में ऐसे सामान का बाहुल्‍य न हो जाय और 
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श्ौद्योगीकरण का स्वर्ण अवसर न निकल जाय ।* 

इन सब बातों को देखते हुए लेखकों का यह मान लेना कि उन्हें स्ढ- 
लिंग पर्चों का सारा रुपया मिल जायगा, और वह योजना की प्रारम्भिक अ्रवस्था 
में ही मिल जायगा, ठीक नहीं प्रतीत होता | उन्हें अपनी इस आशा के साथ 
साथ कम से कम यह तो माँग करनी चाहिये थी कि हमारे स्टलिंग ऋण की 
अदायगी अवश्य द्ोनी चाहिये और उसके बदले में हमें उत्पादक माल हमारी 
आवश्यकतानुसार मिलना चाहिये, जिससे कि सरकार श्रोर जनसाधारण को 
स्पष्ट हो जाता कि इस ऋण का भुगतान योजना की सफलता के लिये 
नितात आवश्यक है ओर वर्तमान अवस्था में यह भुगतान अपने ही आप नहीं 
होगा | 

धन का तीसरा साधन निर्यात का आयात के ऊपर आधिक्य बताया 
गया है | उनका कहना है कि उनकी बताई हुईं इस नीति का पालन करने 
से, कि कृषि-जन्य पदार्थों को मुख्यतः देश के बाहर नहीं भेजना चाहिये, 
हमारे निर्यात में कमी आना अवश्यंभावी है | साथ ही साथ देश में उपभोग 
का सामान तथा खाद्यपदार्थों के उत्पत्ति में वृद्धि हो जाने से आयात भी कम 
हो जायगा | अतः साधारणतया आयात-निर्यात का भेद हमारी ही ओर 
रहेगा और यह आजकल की मात्रा--ज्गभग ४० करोड़ रुपये प्रति वष--से 
नीचे नहीं गिरेगा । इस प्रकार १४ साल मे, जो कि योजना की आयु है, हमें 
<०० करोड़ रुपये इस मार्ग से मिलेंगे ओर यह कुल आवश्यक धन का ६ 
प्रतिशत हुआ | यहाँ लेखकों ने एक गलती यहद्द की है कि उन्होने “श्रद्धष्य 
आयात” को ध्यान में नहीं रक्खा जैसे बीमा कम्पनियों की प्रीमियम, ब्रिटिश 
जहाजों को दिये जाने वाला किराया आदि । क्योंकि हमारी ओर जितना भी 
आयात-नियात भेद द्ोता है उसका एक भाग अदृष्य आयातों में निकल 
जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा खयाल है कि आयात-निर्यात अंतर का 
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अनुमान योजना-निर्माताश्रों ने बहुत कम अआँका है | यदि हमारा प्रस्ताव 
स्वीकार कर जिया जाय, हमारी विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति का आधार 
बढ़ा दिया जाय, तथा कृषि, उद्योगों ओर आर्थिक उन्नति के अन्य सहायकों 
की तरक्की साथ-साथ की जाय, तो यह अतर और भी ज्यादा हो सकता। 
झतः घन के इस माग से हमे ज्यादा रुपया खींचने की चेष्टा करनी 
चाहिये | 

धन मिलने का चौथा साधन जो इन योजना-निर्माताओं ने बताया 
है विदेशों से ऋण लेना है ! उनका यह कथन बिलकुल ठीक है कि विदेशों 
में हमारी साख बहुत अच्छी है ओर इसलिये इम बड़ी तादाद में उचित दर 
पर रुपया उधार आसानी से ले सकते हैं, मुख्यतः अमेरिका से १ हम उनके. 
इस कथन से भी सहमत हैं कि “यदि भारतवर्ष कृत्रिम कागदी मुद्रा” के 
तरीके कों भी अपनावे, जैसा कि शायद करना ही पड़ेगा | तब भी इसका 
प्रभाव उसकी विदेशी बाजारो मे जो साख है उस पर ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि 
यह धन एक वृद्धिशील आ्रार्थिक प्रणाली की उन्नति मे लगाया जावेगा।?” 
लेखको का प्रस्ताव है कि विदेशों से हमे ७०० करोड़ रुपया उधार लेना 
चाहिये जो कुल आवश्यक घन का ७ प्रतिंशत है ! हमारा विचार है कि यहाँ 
भी इन्होंने हमारी ऋण लेने और पाने की सामथ्य को बहुत कम आँका है। 
यदि उधार लिया हुआ घन अधिकघन उत्पन्न करने वाले विषयो में लगाया 
जायगा, यदि हम अपने ऋण का भुगतान करने को तैयार हैं, यदि हम 
उचित दर की व्याज देंगे ओर यदि हम ऋण की अदायगी के लिये किसी 
कोष आदि को रखने के लिये तैयार हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमें इस 
रकम से बड़ी रक़्म ऋण के रूप में विदेशों से न मिल सके | पर इस योजना 
की यह बड़ीं कमजोरी है कि यह ऋण के भुगतान का कोई भी प्रबन्ध नहीं 
करती । न तो इस काम के लिये यह कोई कार्यक्रम ही स्थिर करती हे और न 
यह किसी कोष को ही जम्ता करने की बात करती है। यह स्पष्ट है कि इसें 
विदेशों से कितना ऋण मिल सकेगा और किस दर पर मिलेगा, यह मुख्यत+ 
' इसी प्रबंध के ऊपर निर्भर है |और हम भी यही चाहते हैं कि विदेशी ऋण 
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की जितनी जल्दी हो सके भुगतान हो जाय जिससे कि व्याज का बोक दमारे 
ऊपर लद॒ता न जाय १ 

पाँचवाँ--ओऔर सबसे बड़ा--धन का साधन है देशवापियों की 
व्यक्तिगत बचत । व्यक्तिगत बचत राष्ट्रीय आय की जापान में २१*९ प्रतिशत 
है, रूप में १४२, जमेनी में ११-८, युनाइटेड किंगडम में ७ ०, ओर संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में ५.० प्रतिशत | भारतवर्ष के विषय में इन लेखकों का कहना 
है कि “इन बातों को सोचते हुए कि वतंमान रहन सहन का दर्जा बहुत नीचा' 
है ओर ज्यादा कर लगाने के लिये, जोकि योजनात्मक प्रणाली में सम्भव 
होगा, कोई आयोजन नहीं किया गया | हमारे खयाल में ओसतन दर साल 
योजना को सफल बनाने के लिये ६ प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त 
नहीं होगी !! इस आधार पर उन्होंने हिसाब लगाया है कि १५ साल के. 
अन्दर, श्र्थात्‌ जितने समय में योजना सम्पूर्ण हो पायेगी उतने समय में, 
कुल बचत ४,००० करोड़ रुपये मिल सकेगी; और इस प्रकार आवश्यक धन 
का ४०५८ भाग इस साधन से प्राप्त दो जायगा । 

अतिम और सबसे ज्यादा विवादग्रस्त साधन है “कत्रिम कागदी 
मुद्रा ।” योजना निर्माताओं का प्रस्ताव है कि रिजवं बँक़ से, नाम के लिये 
कुछ पर्च रखकर, ३,४०० करोड़ रुपया उधार ले लिया - जाय । मुद्राशाञ्र के 
सिद्धान्तों के अनुसार योजना निर्माताओं के “कृत्रिम कागदी मुद्रा” के उपाय 
की सराहना की जा सकती है और करनी चाहिये। हाँ, इसकी सफलता के 
लिये दो बधन आवश्यक हैं | पहला तो यह कि कृत्रिम सुद्रा इतनी अधिक 
मात्रा में उत्पन्न नहीं करनी चाहिये कि मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी माँग से 
अधिक हो जाय क्‍योंकि यदि ऐसा दोंगा तो मूल्यों के दर बहुत बढ़ जाँयगे | 
दूसरे, मुद्रा छापने वाली संस्था में जन-साधारण का पूर्ण विश्वास दोना 
चाहिये । पहली आवश्यकता के विषय मे हम मान सकते हैं कि योजना करने 
वाली सस्था इस बात को सदैव ध्यान में रक्खेगी क्रि कृत्रिम मुद्रा की पूर्ति 
माँग से अधिक न होने पावे | स्पष्टया जब कि योजना उन्नति-पथ पर आरूढ़ 
हो जायगी और प्रत्येक विभाग में उत्पत्ति बढ़ने लगेगी, तब कृत्रिम मुद्रा को 
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हम काफ़ी स्ात्रा में, बिना मूल्यों के बढ़ाये हुए, कर सकते हैं | जो व्यक्ति इस 
योजना की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि यह प्रस्ताव हमें चलना- 
घिक्य का शिकार बना देगा यह मान लेते हैं कि योजना करने वाली संस्था 
इतनी अयोग्य होगी कि वह कृत्रिम मुद्रा की पूर्ति और माँग को बराबर नहीं 
रख सकेगी अथवा मुद्रा बनाने वाली संस्था पर जन-सावारण का विश्वास 
नहीं रहेगा, जोकि निराधार कल्पनायें हैं | पहली बात के सम्बन्ध में ये लेखक- 
गण कहते हैं कि “मूल्यो के साधारण दर इस समय के अत मे योजना के 
प्रारम्भिक काल की अपेक्षा कम होंगे | योजना-काल के अधिकाश भाग मे, 
इस पैमाने पर आ्िक उन्नति का कृत्रिम कागदी मुद्रा के बूते पर चलाने का 
परिणाम यद्द हो सकता है कि मनुष्यों के हाथ में जितनी क्रय-शक्ति है उसकी 
मात्रा ओर विक्री के सामान की मात्रा मे ओर अतर हो जाय | इस श्रतर को 
दूर करना ओर मूल्यों को सीमाबद्ध करना एक निरंतर समस्या होगी जिसे 
योजना करने वाली सस्था को हल करना होगा | इस उपाय का यह परिणाम दो 
सकता है कि विभिन्न जन वर्गों पर इसके बोक का अ्रसमान वितरण हो, ओर 
इस काल में इसको रोकने के लिये, प्रायः आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहल्लू पर 
इतना कड़ा कब्जा रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्र॒तत्रता और व्यापारिक 
स्वतत्नता को कुछ काल के लिये ग्रहण लग जायगा |” ये कथन बहुत आश्वा- 
सनपूर्ण और सावधान हैं | ऊपर बताये हुए दूसरे विषय की बात यह है कि 
इस आधिक योजना का, कल्पना के अनुसार, एक राष्ट्रीय सरकार ही सूत्रपात 
करेगी ओर आगे चलायेगी, ओर ऐसी सरकार पर जन-साधारण का विश्वास 
होना अवश्यंभावी हे | ह; 
हमारी सम्प्त्त में लेखकों ने इस विषय पर जो प्रस्ताव किये हैं वे ठीक 
और उचित हैं । हम तो वास्तव में यह चादइते हैँ कि ये महाशय अपनी 
योजना का आधार चोड़ा कर दें, इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दें, इसमे जो 
बाते छूट गई हैं अथवा जिन पर उन्होंने कम ध्यान दिया है उनको सम्मिलित 
कर लें ओर यदि आवश्यकता द्वो तो कृत्रिम मुद्रा को बताई हुई मात्रा से 
भी अ्रधिक मात्रा में उत्पन्न कर ले। कृत्रिम मुद्रा का खप जाना मुद्रा की 
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मात्रा एवं श्रोद्योगिक उन्नति की गति दोनों पर द्वी निभेर करता है, और जब 
सक कि इन दोनों में एक अ्भीष्ट मुल्य के दर पर, समानता स्थिर है, तब 
न्तक वे कोई आथिक हानि नहीं कर सकते। कृत्रिम कांगदी मुद्रा का सिद्धान्त 
सबसे सस्ता; सबसे अधिक वैज्ञानिक और सबसे नया मुद्रा-सम्बधी उपाय है 
जो साधारण-काल में पूरी तरद लागू होता है और उत्तरोच्तर बढ़ने वाली 
आशिक उन्नति के समय में और भी अधिक लागू होता है ! 

सक्षेप मे ये लेखकगण निम्नलिखित मार्गों से निम्नलिखित मात्राश्रों में 
वन प्राप्त करने का प्रस्ताव करते हैं :--- 


धन का साधन करोड़ रुपये कुल आवश्यक धन का 
प्रतिशत 
बचत ४,००० ४० 
कृत्रिम रुपया ३,४०५ ३४ 
स्टलिंग ऋषण-पत्र १,००० १० 
विदेशों से ऋण ७०० ७ 
विदेशी व्यापार से ६०० ्‌ 
गढ़ा हुआ धन ३०० रे 
कुल १०,००० १०० 





इन लेखकों ने योजना की सबसे विकठ समस्या--धन की समस्या-- 

को अच्छी तरह सुलझाया है; ओर उन्होंने जो इल बताया है वह ठीक और 

“क्रियात्मक है। यही कारण है कि इस योजना ने देश के दर जन-बरगं पर अपूर्व 

प्रभाव डाला है और यह छोटी सी पुस्तक हमारे हमेशा काम की बहुमूल्य 

वस्तु हो गई है| इस योजना ने अ्रच्छी तरह दिखा दिया है, जैसा कि श्री पन- 

:श्यासदास विड्ला ने कहां था, कि देश मे आधिक योजना स्थापित करने सें 
< घन सब से छोटी कठिनाई है |?” 


अध्याय € 
हमारे प्रस्ताव 


हम ने पिछुले प्रष्ठों में उद्योगपतियों की योजना के सब पहलुओ पर 
मनन किया है और प्रकाश डाला है | हमारा विचार है कि यह योजना बहुत 
महत्वपूर्ण और मुूल्यवान वस्तु है और बहुत काल तक काम देगी | इसने 
जनता के योजना-सम्बंधी विचारों के रुख को एकदम बदल दिया है और इस 
बात को प्रमाणित कर दिया है कि योजना का स्थापन और उसका चलाना 
हमारे धन-सम्बंधी साधनों के दायरे के बाहर नहीं | इसने आरथिक उन्नति के 
नये लक्ष्यों को इमारे सामने रख दिया है और हमारी आर्थिक अ्रकात्षाश्रों को 
अकों का चोला पहना दिया है | यह अपने क्षेत्र मे एक नूतन ग्रंथ है ओर 
यह भारतवष की आर्थिक अवस्था से सम्बंध रखने वाले साहित्य में अमर 
स्थान ग्रहण करेगा | 

पर हम लेखकों के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि जैसा कि 
हम पिछले पृष्ठों में बता चुके हैं उन्होंने कुछ बातों पर तो बिल्कुल ध्यान ही 
नहीं दिया और कुछ पर कम महत्व दिया है, उन्हें चाहिये कि वे अ्प॑नी 
योजना को दोहराएं और इसमे इन सब विषयों को समुचित स्थान दें | कृषि 
की उन्नति के लिये उन्होंने जो लक्ष्य स्थिर किया है उसे उन्हें ऊपर उठाना 
चाहिये; ओर पशु, जगल, खान आदि के पेशों की तरकी के लिये आयोजन 
करना चाहिये | बीमा, बैंकिंग तथा अन्य घन-सम्बंधी संस्थाओं की भी उन्नति 
पूर्व स्थिर लक्ष्यों के अनुकूल करनी चाहिये | यातायात और संदेशवाइन के 
साधनों ओर व्यापार के सब शाखाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिये | एक बड़ी 
ओर सम्पूर्ण योजना, जिसमें कि हमारी आ्िक प्रणाली के हर पहलू के लिये 
एक सहकारी योजना होनी चाहिये, एक बड़े आधार पर बनाई जानी चाहिये; 
ओर फिर इस बात का जोरदार प्रयत्ष करना चाहिये कि हम अपने समस्त 
प्राकृतिक एवं मानुधिक सम्पत्ति का अधिकतम सीमा तक शोषण करें ओर 


साहित्य-मवन लिमिटेड, अयाग 
१६४३-४४ के प्रकाशन 





कहानो. कक राजनाथ ॥ 
(१) दिनकर दफसाारधाग ५ | |, श्रीकृष्ण लाल एस० ए० 
कं | -4 फिल ० 
कविता | का 
(२) चिर है श्री निरकाह देव सेवक 


(३) धूप की हर, श्री गोपी कृष्ण 


(४ ) प्रभाती श्री सोहनल्लाल द्विवेदी 
गद्य काव्य 

(५, ) निझर और पाषाण भ्री तेज नारायण काक 
राजनीति 

(६ ) हिन्दू मुस्लिम समस्या डाक्टर बेनीप्रसाद 
समालो चना 

(७ ) घनआनन्द श्री शंभूप्रसाद बहुगुना 

(८) प्रसाद के तीन एतिहासिक नाटक प्रो० राजेश्वर प्रसाद अगल 

(६६ ) संत कबीर ( संक्षिप्त ) डाक्टर रामकुमार वर्मा 
भूगोल 

(१०) भूगोल प्रवेशिका गिरवरलाल विद्यार्थी 
बालोपयोगी 

(११) चूहे की दुम श्री “शि्षार्थी”? 

(१२) छुपे खिलोने श्री “शिक्षार्थी”? 

(१३) खेल श्री नरसिंह राय शुक्ल 

(१४) नोंक मोंक श्री राजेन्द्रसिंह गोड़ 


(१५) विगुल श्री सोहनलाल द्विवेदी 


:4॥॥ 
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